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 लोक-सभा  ग्यारह  at  समवेत  हुई

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पोठासीन  हुए  ]

 Mr.  Speaker  in  the  Chair  B

 स्थगन  प्रस्तावों  क  बार  A

 RE  ;  ADJOURNMENT  MOTIONS

 श्री  एम०  :  मैं  माना  शिविर  घटना के  बारे  में  एक  स्थगन  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 कर  रहा  हू

 Me.  Spzaker:  Business  Advisory  committee  takes  a  decision  and  the  House  gives  its
 approval  to  that  and  even  then  you  are  raising  such  matters

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  चूंकि  इस  घटना  में  तीन  व्यक्ति  मारे गये  जिनमें  एक  महिला भी  थी

 arma  प्रतिरोध  करूंगा  कि  श्राप  पुनर्वास  मंत्नी  से  इस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  देने  को  कहें

 सरकार  न्यायिक  जांच  के  बारे  में  घोषणा

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior):  We  had  decided  that  we  would  not  bring  Ad-
 journment  motion  and_  so,  I  did  not  give  any  notice.  But  this  incident  was  very  tragic.
 Some  refugees  have  been  shot  dead in  that  incident.  You  may  please  ask  the  home  Minister
 to  make  a  statement  in  this  regard.

 Mr.  Speaker:  Since  you  had  decided  not  to  bring  an  Adjournment  Motion,  I  did  not
 have  a  look  at  the  notices  for  Adjournment  motions.  I  will  see  them  to  day  and  it  nece-
 ssary,  हैं  will  ask  the  Minister  to  make  a  statement  in  this  regard.

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  समाचार  के  लिए  हिन्दुस्तान  टाइम्स

 क  सम्पादक  द्वारा  क्षमा  याचना  क
 बारे  में  अध्ययन  महोदय  द्वारा  घोषणा

 ANNOUNCEMENT  BY  SPEAKER  RE.  APOLOGY  TENDERED  BY  THE  EDITOR

 OF  THE  HINDUSTAN  TIMES  FOR  NEWS  REPORT  PUBLISHED  IN  THE  PAPER

 mou  महिला  :  मैंने  4  1974  को  इस  सभा  का  ध्यान  दिनांक  4  1974  के

 टाईम्सਂ  में  प्रकाशित  समाचार  की  दिलाया  जिसमें  इस  बात  का  उल्लेख  है  कि

 चित  स्नोत  के  अनुसार  लोक  सभा  के  अध्यक्ष  की  अनुमति  प्राप्त  करने
 के

 बाद  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  इस
 मामले  में  कार्यवाही  की  ।



 Papers  laid  on  the  Table  September  9,  1974

 a

 अब  मुझे  टाइम्सਂ  के  सम्पादक  से  दिनांक  5  1974  का  एक  पत्न-प्राप्त

 हुआ  जो  इस  प्रकार है

 बहुत  खेद  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  आयात  लाइसेंस  के  मामले  में  की  जा  रही

 जांच  के  सम्बन्ध में  टाइम्स  में  प्रकाशित  समाचार  आपकी  अनुमति  के

 आपके  नाम  का  उल्लेख  किया  गया

 जैसाकि  सदन  में  उल्लेख  किया  ऐसा  आपकी  अनुमति  से  ही  किया  जा  सकता

 ऐसा  सावधानी  के  कारण  हुसना  फिर  मैं  इसके  लिये  क्षमा  याचना  करता  हूं  ।

 मैं  प्राकार  इस  बात  का  पूर्ण  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  अ्रध्यक्ष  के  गरिमापूर्ण  पद  पर  आक्षेप  लगाने

 का  मेरा  कोई
 विचार  नहीं

 मैं  इसकी  प्रशंसा  करता  हूं  क्योंकि  टाइम्सਂ  के  सम्पादक ने  इसे  कार्यवाही  वृतान्त  में

 पढ़ा  यह  अनुभव  कर  उन्होंने
 कग  ही  गेता  दिला  है

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्न

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE  OF  THE  HOUSE

 उद्योग  विकास  तथा  घि  नियमन  1951  के  अ्रधीन  प्रतिवेदन

 श्रौद्योगिक  विकास  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ज़ियाउर्रहमान  मैं  श्री  सी०  सुब्रह्मण्यम

 की  भोर से  उद्योग  तथा  1951  की  धारा  7  की  उप-धारा  (4) के

 अन्तर्गत  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  तथा  भश्रंग्रेजी  संस्करण  की  एक-एक  प्रति  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  —

 चमड़े  तथा  चमड़े  का  सामान  सम्बन्धी  उद्योग  विकास  परिषद्‌  का  वर्ष  1971-72  का

 वार्षिक  प्रतिवेदन  ।

 चमड़े  तथा  चमड़े  का  सामान  सम्बन्धी  उद्योग  विकास  परिषद्‌  का  वर्ष  1972-73

 वार्षिक  प्रतिवेदन  t

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल ०  gto  3403/74]

 श्री  एस०  एम०  :  मंत्री  महोदय  ने  1971-72  कौर  1972-73 के  उक्त

 विलम्ब  के  कारण  बताये  सभा-पटल पर  रख  दिये  हैं  ।

 Mr.  Speaker:  I  will  see  whether  reasons  for  delay  have  been  received  in  the  cffice  or
 not.  If  they  have  not  been  received,  1  wi!!  convey  your  protest  to  the  hon.  Minister.

 अन्य  प्यारी  संरक्षण  श्री  197 2  के  भ्रन्तगंत  अधिसूचनाएँ  तथा  गुजरात  राज्य  विधान

 मंडल  शिष्यों का  प्रत्यायोजन  अधिनियम  1974 के  ole  अधिसूचनाएँ

 कृषि  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रण्णासाहेब  पी०
 :

 मैं  श्री  बी०  पी०  सोयें  की  कौर

 सरे  निम्नलिखित  va  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :-”-

 (1)  वन्य  प्राणी  संरक्षण  1972  की  धारा  63  की  उपधारा  (2)  के  wert

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  तथा  wait  की
 एक-एक  प्रति

 वन्य  प्राणी  धन  1974,  जो  भारत  के  दिनांक  14

 1974  में  अधिसूचना
 संख्या  आसानी

 365  (*)
 में

 प्रकाशित  हुए  थे
 ।



 18  1896  सभा-पटल पर  रख  गय  पत्न
 लि  ee

 वन्य
 प्राणी  तथा  चर्म प्रसाधन  )  1974,  जो  भारत  के  राज पत्न

 दिनांक  14  अगस्त  1974  में  ६  सख्या  सा ALAA  NTSS  ESTEE. साहनी  366  में

 शित हुए  थे  ।

 प्रिन्यालय  सें  रखी  we  ।  देखिये  संख्या  एल०  elo  8404/74]

 (2)  गुजरात  राज्य  विधान  wer  का
 1974

 की  घारा 3
 उपधारा  (3)  के  श्रस्तर्गत  गुजरात  निजी  वन  संशोधन  1974

 तथा  wast  (1974  का  राष्ट्रपति का  अधिनियम  संख्या 9)  की  एक

 जो  भारत  के  राजपत्र दिनांक  23  1974 में  प्रकाशित

 में  रहो  गई  ।  देखिये  संख्या  एन  टो०  8405/74]

 केन्द्रीय  उत्पाद  शल्क  निकासी  प्रक्रिया  )  सम्बन्धी  समीक्षा  समिति  का  प्रतिवेदन  तथा

 tera  विक्रय  कर  1969  के  अधीन  श्रधिसचनाएं शादी

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कै ०  द्वार ०  निम्नलिखित  पत्न  सभा-पटल  पर  रखता

 हू

 (1)  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क
 निकासी  सम्बन्धी  समीक्षा  समिति  के  प्रति

 वेदन  खण्ड  1  कौर  11  की  एक  प्रति ।

 उपर्यक्त  प्रतिवेदन  के  अंग्रेजी  संस्करण  के  साथ-साथ  उसका  हिन्दी  संस्करण  सभा

 पटल पर  रखने  के  कारण  बताने  वाला  विवर  तथा  west

 संस्करण )  ।

 प्रिन्वालय  में  रखें  गये  ।  देखिये  संख्या  एल ०  टी  ०  8406/74]

 (2)  गुजरात  राज्य  के  बारे  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  9  1974  की

 उद्घोषणा के  खण्ड  के  साथ  पठित  गुजरात  विक्रय  कर  1969

 की  धारा  49  की  उपधारा  (3)  के  ग्रन्थित  निम्नलिखित  गुजरात  भझ्रधिसूचनाओं

 संस्करण )  की  एक-एक  प्रति

 अधिसूचना  wa  जी  एस  74/  30)  जो

 गजरात  सरकार  राजपत्र दिनांक  25  1974  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसके

 दवारा  दिनांक  29  1970  की  अधिसूचना  संख्या  एच  जी  एच

 (एस-49 ) /टी  एच  में  कतिपय  संशोधन किये  गये  हैं  ।

 अधिसूचना  संख्या  एच  5)  जी  एच
 10  74/

 जो  गुजरात  सरकार  राजपत्र  दिनांक  25  1974  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा

 जिसके  द्वारा  दिनांक  29  1970  की  अधिसूचना  संख्या  एच  27)

 जी  एच  टी-1070/ (एस-  )  टी
 एच  में  rf  रा

 |  ह  |  किक क  |  संशोधन  किये  गये  हैं
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 tiger  संख्या  एच  जी  एस  टी-1074/ (एस-49)/ ( 32)-टी एच, (

 जो  गुजरात  सरकार  राजपत्र  दिनांक  9  1974  में  प्रकाशित  हुई  थी
 तथा

 जिसके  द्वारा  दिनांक  29  1970  की  अधिसूचना  संख्या  एच

 जी  एप्  10  70/  (एस-49) /टी एच एच  में  कतिपय  संशोधन  किये गये  हैं  ।

 में  रखी  गईं  ।  देखिये  संख्या  एल०  टो०  8407/74]

 (3)  गुजरात  राज्य  के  बारे  में  राष्ट्रपति द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  9  1974  की

 उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  गुजरात  विक्रय कर
 1969

 की

 धारा  86  की  उपधारा  (5)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  गुजरात  अ्रधिसूचनाओों
 हक

 संस्करण )  की  एक-एक  प्रति

 गुजरात  विक्रय  कर  1974,  जो  गुजरात  सरकार  राजपत्र  दिनांक

 9 at  1974  में  अधिसूचना  संख्या  एच  जी  एस  ae  1074/

 एच  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 गुजरात  विक्रय-कर  संशोधन )  1974,  जो  गुजरात  सरकार

 दिनांक  16  1974  में  अधिसूचना  संख्या  एच  जी  एच

 एच  में  प्रकाशित  हुए

 गुजरात  विक्रय-कर  1974,  जो  गुजरात  सरकार  राजपत्र

 दिनांक  29  1974  में  अधिसूचना  संख्या  एच  एस

 1074/(13)-érva  में  प्रकाशित  हुए  थे  1

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संध्या  एल०  eto  8408/74]

 (4)  गुजरात  राज्य  के  बारे  में  राष्ट्रपति  द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  9  1974  की

 उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ  पठित  बम्बई  मोटर  गाड़ी  स्प्रिट  विक्रय  कराधान

 1953  की  धारा  36  की  उपधारा  (4)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  गुजरात

 अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  —y

 बम्बई  मोटर  गाड़ी  स्प्रिट  विक्रय  कराधान
 दूसरा

 1974

 जो  गुजरात  सरकार  राज पत्न  दिनांक  25  1974  में  श्रघिसूचना  संख्या

 एच  एन-न-एम एस  र-1074/ 1  एच  में  प्रकाशित हुए  थे

 बम्बई  मोटर  गाड़ी  स्प्रिट  विक्रय  कराधान  तीसरा
 1974  जो  गुजरात  सरकार  राजपत्न  दिनांक  21  1974  में  अधिसूचना संख्या

 एच  एन-न-एम  एस  (  ~et  एच  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखी  गईं  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  8409/74]

 (5)  संविधान  के  झ  357  (1)  के  खण्ड  के  श्रनुसरण  में  राष्ट्रपति  के  दिनांक
 14

 1974  के  आदेश  द्वारा  गुजरात
 की  संचित  निधि  में  से  व्यय  को  प्राधिकृत करने  के
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 बारे में  6  1974  को  श्री  ईरा  सेझियान  तथा  अन्य  सदस्यों  द्वारा  सभा  में  उठायी

 गयी  बातों  का  स्पष्टीकरण  करने  वाला  एक  वक्तव्य  तथा  भ्रंग्रेजी  |

 में  रखा  गईं  ।  देखिये  संख्या  एल०  दो  8410/84]

 श्री  सेझियान  :
 )

 :  जबर  गुजरात  उद्घोषणा  की  waft  बढ़ाने  का  अनुरोध  किया  गया

 था  तब  मैंने  संवैधानिक  प्रक्रिया  का  मामला  उठाया  था  कौर  कहा  था  कि  ऐसा  करना  बहुत  झ्र नियमित  है  |

 अध्यक्ष  वह  1973-74  के  लिये  शझ्रतिरिक्त  मांगों  के  बारे  में  मैंने  मंत्री  महोदय को

 इससे  सुचित  कर  दिया

 श्री  सेझियान :  इस  सम्बन्ध  में  उन्होंने  अब  वक्तव्य  दिया  वक्तव्य  में  हरनेक  safest  तथा

 अनियमितताएं हैं  जो  संविधान  के  विरुद्ध  संचित  निधि  के  नियम  कुछ  भी  यदि वे  संविधान  के

 विरुद्ध  जाते  तो  यह  उचित  नहीं  इस  मामले  पर  कम  से  कम  झ्रागामी  अधिवेशन  के  आरम्भ  में

 चर्चा  की  जानी  चाहिय े।

 mera  महोदय  :  मैं  इस  बारे  में  पहले  श्राप  से
 चर्चा  करूंगा

 कि  इसे  किस  प्रकार  प्रस्तुत  किया

 जाये  |  मैं  इस  सम्बन्ध  में  विधि  मंत्री  को  सूचित  कर

 व्यापार  तथा  व्यापार  चिन्ह  भ्र धि नियम  1958  के  अंतगर्त  डिजाइन  तथा  व्यापार

 चिन्ह  महानियन्त्रक का  ae  1973-74  का  alias  प्रतिवेदन

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  ए०  ato  मैं  व्यापार  तथा  व्यापार  चिन्ह

 1958  की  धारा  126  के  अन्तर्गत  पेटेंट्स  डिजाइन  तथा  व्यापार  चिह्न  महानियंत्रक के  वर्ष  1973-74  के

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 प्रिन्यालय  में  रखो  गई  ।  देखिये  संख्या  Tao  alo  8411/74]

 चौथी और  पांचवी  लोक  सभा  के  विभिन्न पन्नों  के  दौरान  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गये  आश्वासनों

 वचनों  तथा  की  गई  प्रतिमानों  पर  सरकार  द्वारा  को  गई  कार्यवाही  दर्शाने  बालें  विवरण

 wean  कार्य  विभाग  मसें  उपमंत्री  alo  शंकरा नन्द  )  :  मैं  लोक  सभा के  विभिन्न  सता  के  दौरान

 मंत्रियों  द्वारा  दिये  गयें  वचनों  तथा  की  गई  प्रतिमानों  पर  सरकार  द्वारा  की  गयी  कार्यवाही

 amit  वाले  निम्नलिखित  विवरण  सभा-पटल  पर  रखता  हूं

 चोथी  लोक  सभा

 )  विवरण  संख्या  पांचवां  aa,  1968

 पांचवी  लोक  सभा

 1971 विवरण  संख्या  32  दूसरा

 विवरण  संख्या  23  चौथा  aa,  1972

 (
 \  विवरण  संख्या  16  स्रात वां  aa,  1973

 अ्राठवां  1973 विवरण  संख्या  10

 विवरण  संख्या  8  नवां  1973

 विवरण |  दै  oT  संख्या  8  दसवां  1974

 विवरण  संख्या  2  ग्यारहवां  1974

 में  रखे  गये  देखिये  संख्या  एल०  eto  8412/74]
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 i  न  कण  eee

 ait  असर  एम  wail  मैं  ध्यान  रेल  तथा  नागर  न  मंत्रियों  दारा  दिये

 गये  आश्वासनों  की  कौर  दिलाना  चाहता  रेल  मंत्री  ने  यह  आश्वासन  दिया  था  कि  1974 की

 रेलवे  हढताल  में  भाग  लेने  वाले  wa  कर्मचारियों  को  शीघ्र  फिर  से  नियुक्त  कर  लिया  जायेगा  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  gre  विवरण  सभा-पटल  पर

 खे

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  हमने  माननीय  रेल  मंत्री  श्र  प्रधान  मंत्री  से  अ्रनरोध  किया  था  कि  उन

 रेलवे  कर्मचारियों को  शीघ्र  नियुक्त  कर  लिया  जाय  जिन्होंने  रेलवे  हड़ताल  में  भाग  लिया  था

 जिन  कर्मचारियों  ने  तोड़-फोड़  की  कार्यवाही  की  थी  उन्हें  मुभ्नत्तिल  किया  ख़स्त न  किया  जाय

 लेकिन  उक्त  आश्वासन  को  पुरा  नहीं  किया  गया  एयर  इंडिया  के  विमान  चालक  समझाते
 क

 लिये  तैयार  लेकिन  सरकार  की  झोर  से  उनसे  विचार  विमर्श  के  लिये  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई

 सरकार  को  अपने  वचनों  का  पालन  करना  चाहिये  ।

 कोयला खान  श्रम  झावास  तथा  सामान्य  कल्याण  निधि  तथा  चौथी  श्रेणी के
 पदों

 पर
 संशोधन  नियम  1974  शादी

 अम  मंत्रालय  में  उपमंत्री  बालगोविन्द  :  मैं  निम्नलिखित पत्र  सभा-पटल  पर  रखता

 —|

 (1)  संविधान  के  अनुच्छेद  309  के  श्रन्तगंत  जारी  किये  गये  कोयला  खान  श्रम  तथा

 सामान्य  कल्याण  निधि  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  पदों  पर  संशोधन
 1974

 तथा  भ्रंग्रेजी  की  एक  जो  भारत  के  राज पत्न  दिनांक  10

 1974  में  अधिसूचना  संख्या  सासानी  872  में  प्रकाशित  हुए थे

 (2)  उपर्युक्त  अधिसूचना  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने  वाला  एक

 विवरण  तथा  भ्रंग्रेजी  |

 प्रणाली  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  ato  8413/74]

 भारतीय  तार  1885  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 कृषि  संचालक  में  राज्य  मंत्री  शेर  सिह  श्री  जगन्नाथ  पहाड़िया  की  म्यार  से  भारतीय

 तार  1885  की  धारा  7  की  उपधारा  (5)  के  ania  भारतीय  तार  संशोधन  )

 1974  तथा  wast  की  एक  प्रति  सभा-पटल पर  रखता  हूं  जो  भारत  के  राजपत्र

 दिनांक  31  1974  में  प्र धि सूचना  संख्या  सा  सोनी  935  में  प्रकाशित  हुए

 में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०  8414/74]

 ह

 ग्रध्यक्ष  महोदय  द्वारा  fe  गए  निदेशों
 में  संशोधन

 AMENDMENTS  TO  DIRECTIONS  BY  THE  SPEAKER

 offer
 महासचिव  मैं  लोक-सभा के के

 ALTA  तथा  काय  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  अधीन  wert  द्वारा

 निदेश  55  115  में  किये  गये त  संशोधनों  की  एक  प्रति  स  पटल  पर  रखता  हूं  ।
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 18  1896  (a#)  आपात  स्थिति  की  उदघोषणा  को

 नागा
 जारी  रखने  के  बारे  में  वक्तव्य

 rete

 राज्य  सभा  स

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SA  mun RLIA

 महान चीन  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्नलिखित  संदेश  की  सुचना  देनी

 राज्य  सभा  ने  4  1974  की  अपनी  बैठक  में  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  )

 1974  पास  कर  दिया  पी

 राष्ट्रीय  ate  कोर  )  विधेयक

 NATIONAL  CADET  CORPS  (AMENDMENT)  BILL

 महासचिव :  मैं  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  1974,  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये

 गये  रूप  सभा  पटल  पर  रखता  हूं
 कनक

 रेलवे  अभिसमय  समिति

 RAILWAY  CONVENTION  COMMITTEE

 प्रतिवेदन

 श्री  एस०  एं०  कादर  )  :  मैं  विधियोंਂ  सम्बन्धी  रेल  अभिसमय

 1971  के  पहले  प्रतिवेदन  की  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  रेल

 प्र भि समय  1973  का  दूसरा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता

 आपात  स्थिति  की  उद्घोषणा  को  जारी  रखने  क  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE.  CONTINUANCE  IN  FORCE  OF  THE  PROCLAMATION  OF

 EMERGENCY

 गृहमंत्री  उमाशंकर
 :

 श्रीमान, "७  संविधान  के  अनुच्छेद  352  में  व्यवस्था की  गई  है

 कि  यदि  राष्ट्रपति  इस  बात  से  संतुष्ट  हैं  कि  गंभीर  कालीन  स्थिति  विद्यमान  है  जिससे  भारत  की

 भ्रथवा  देश  के  किसी  भाग  की  सुरक्षा  को  खतरा  है  चाहे  वह  युद्ध  से  waar  बाहरी  झाकड़ी  से  अथवा

 भ्रांत  रिक  भअ्रशांति  से  वह  इस  शभ्राशय  की  घोषणा  कर  सकते  हैं  ।  जिन  परिस्थितियों  के  अन्तरगत

 3-12-1971  को  आपातकालीन  स्थिति  उद्घोषित  की  गई  थी  उनसे  सदन  पूरी  तर  परवत  अनुच्छेद

 352  के  खण्ड  (2)  के  उपबन्धों  के  श्राइन  उद्घोषणा  तब  तक
 जारी  रहेगी

 जबर  तक  कि  va  बाद  में

 की  गई  उद्घोषणा  द्वारा  समाप्त  नहीं  किया  जाता

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3066  जिसका  उत्तर  21-8-1974  को  दिया  गया  था  में  wea  बातों

 के  साथ-साथ  झ्रापातकालीन  स्थिति  को  जारी  रखने  के  कारण  पूछे  गये थे  ।  आपातकालीन  -  स्थिति  जारी

 रखने  के  प्रशन  पर  विचार  करते  समय  देश  की  सुरक्षा  की  आवश्यकताओं  को  अधिकाधिक  महत्व  दिया

 गया  तदनुसार  उत्तर  में  सर्वाधिक  महत्व  सुरक्षा  तथा  पाकिस्तान  के  साथ  सामान्य  सम्बन्ध  बनाने  के
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 Statement  rs.  continuance  in  force  of  the  Proclamation  of  Bhadra  18,  1896  (5210८)
 Emergency

 य

 तत्सम्बन्धी  विचारों  को  दिया  गया  प्र सामाजिक  तत्वों  से  निपटने  के  लिए  जिनकी
 '
 गतिविधियां

 राष्ट्र  के  व्यापक  झा धिक  हितों  के  लिए  हानिकारक  हैं  सरकार  द्वारा  भारत  सुरक्षा  नियमों  के  उपबन्धों

 के  प्रयोग  के  बारे  में  सदन  को  समय-समय  पर  सूचित  किया  गया  वास्तव  में  देश  की  समूची  alae

 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  भारत  सुरक्षा  नियमों  का  प्रयोग  करने  के  लिए  संसद  सदस्यों  समेत
 अनेक

 लोगों  द्वारा  समर्थन  किया  गया  था  ।  चंकी  आपातकालीन  स्थिति  उदघोषणा का  स्पष्ट

 भारत  सुरक्षा  अधिनियम  तथा  नियमों  का  सतत  प्रवर्तन  करना  है  यह  आवश्यक समझा  गया  था  कि

 देश  की  गम्भीर  भ्रामक  स्थिति  से  निपटने  के  लिये  उसके  प्रयोग  का  उल्लेख  अ्रतारांकित  प्रश्न  के  दिय

 गये  उत्तर  में  भी  होना  इस  प्रकार  उत्तर  में  देश  की  समूची  श्राथिक  स्थिति  का  उल्लेख  करने  का

 उदेश्य  देश  की  समची  स्थिति  को  बताना  था  ।

 श्रीमन  मैंने  विवरण  के  qa  में  me  शब्द  द्वारा  ध्यान  में  रखी  गईਂ  विवरण  से  निकाल

 दिये हैं  |

 श्री  एस०  एस०  बनर्जी  :  आपातकालीन स्थिति  क्यों  जारी  रखी  जाये  ?

 श्री  श्याम नन्दन मिश्र  :  मेरे  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  पहला  प्रश्न  यह  था

 कि  क्या  आपातकालीन  स्थिति  लाग  करने  के  लिये  संसद  में  स्वीकार  किये  गये  कारणों  में  कोई  कारण

 भी  जोड़ा  जा  सकता  wa  उन्होंने  एक  कारण  ae  जोड़ा  है  जोकि  उक्त  घोषणा  को  ही  |  कर

 ता  फिर  उन्होंने  प्रधान  मंत्री  के  उक्त  वक्तव्य  का  भी  हवाला  नहीं  दिया  है  कि  इस  समय  युद्ध  की

 स्थिति  नहीं  मैंने  भी  यही  कहा  था  कि  युद्ध  की  स्थिति  नहीं  केवल  श्रमिक  कठिनाई  की  स्थिति  है

 जिसके  लिये  हमारे  संविधान  में  कोई  प्रावधान  नहीं  परन्तु  यदि  इसे  वित्तीय  ame  स्थिति  के  sat

 में  लिया  जाता  है  तो  श्रनच्छेद  360  के  अन्तर्गत  कौर  आगे  घोषणा  होनी  वर्तमान  आपात
 स्थिति

 अनुच्छेद  352  के  अधीन  wa  आगे  जारी  नहीं  रह  सकती  |  मेरे  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  On  a  point  of  order,  Sir

 श्रड्यज्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  के  वक्तव्य के  पश्चात  कोई  प्रश्न  या  चर्चा  नहीं  समय  बहुत
 = कम  य

 All  of  you  are  standing.  Nothing  would  go  on  Record.  Mr  ‘ajpayee  can  haye  a
 discussion  if  he is  so  impatient,  in  the  next  session.

 Sari  Atal  Bitati  Vajoay  Very  well  we  would  have  it  in  the  next  session.  But  I  want

 your  ruling  whether  he  can  amend  his  statement  ?

 The  Minister  of  Home  Affairs  (Shri  Uma  Shanker  Dikshit):  [have  not  simply  read  the  words
 taken  into  account  by  the  Government.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  He  ants  to  say  clearly  that  the  economic  situation  has
 d2€n  touched

 Mr.  Sp2aker  He  has  deleted  the  last  line  of  the  statement

 S4ri  Atal  Bihari  Vajpayee:  You  please  read  the  last  line.

 wert  महोदय  aaa  वाक्य  में  द्वारा  ध्यान  में  रखी  गई  शब्द  निकाल  दियें  गये  हैं  ।

 थी  श्याम नन्दन  faqay  इसका  प्रश्न  के  उत्तर  में  परिवर्तन  करना  zs.  ।



 8  1974  आपात  स्थिति  की  उद्घोषणा को  जारी  रखने  के  बारे  में  वक्तव्य

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  How  this  amendment?  A  reply  was  given  to  a  question
 in  the  House  which  referred  tothe  economic  situation.  The  point  of  Shri  Mishra  under
 rule  377  was  based  on  it.

 Mr.  So2aker  :  It  is  irrelevent.  You  put  that  separately.

 at  उमाशंकर  दीक्षित  :  हमारा  मुद्दा  इसे  श्राधिक  स्थिति  पर  शभ्राघारित  करने  का  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  वक्तव्य  बदला  नहीं  है  बल्कि  उन  शब्दों  को  पढ़ा  ही  नहीं  दीक्षित  जी

 amy  पढ़  ही  दीजिये  कि  ama  आखिरी  वाक्य  कहां  खत्म  किया  था  ।

 श्री  उमाशंकर  दीक्षित  :  वक्तव्य  का  अन्तिम  भाग  इस  प्रकार  था

 झापातकालीन  स्थिति  की  उद्घोषणा  का  स्पष्ट  प्रायः  भारत  सुरक्षा  अधिनियम  तथा

 नियमों  का  सतत  प्रवचन  करना  है  यह  आवश्यक  समझा  गया  कि  देश  की  गंभीर

 स्थिति  से  निपटने  के  लिये  उसमें  प्रयोग  का  उल्लेख  अ्रतारांकित  प्रश्न  के  दिये  गये  उत्तर  में  भी

 होना  इस  प्रकार  देश  की  समूची  श्रमिक  स्थिति  का  उल्लेख  करने  का  उद्देश्य  देश  की

 समूची  स्थिति को  बताना

 इसके  बाद  मैंने  कुछ  नहीं  बोला  है  ।  मैंने  द्वारा  ध्यान  में  रखी  शब्द  छोड़  दिये  हैं  ।

 Mr.  Sp2aker:  The  omitted  portion  would  not  ह  ‘on  record.

 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  I  have  got  a  point  of  order  on  whatever  has  been  read.

 Mr.  Spaaker:  For  that  you  will  have  to  abolish  the  rule  saying  that  there  would  be  no
 debate  on  the  statement.

 Shri  Madhu  Lamaye:  My  point  is  that  the  Hon.  Minister  has  mixed  up  two  subjects
 nanzly  the  emergency  o1  account  of  economic  situation,  and  the  D.I.Rs.  form  provisions
 of  which  remain  lezal  after  the  amergency  is  over.  D.LR.  and  einergency  have  no  rele-
 vance  to  each  other.  We  want  to  know  whether  economic  situation  is  one  of  the  factor's
 to  continue  emergency?  As  pointed  out  by  Shri  Shyam  Nandan  Mishra  the  emergency

 sslared  on  account  of  aggression  would  continue  to  curb  various  movements  which  are
 #9ing  On  against  the  economic  policy  of  the  Government.

 द  want  your  ruling  on  that.  Lam  of  the  opinion  that  the  D.LR.  and  the  emergency  have
 no  relevance  to  each  other.

 em  ज्योतिर्मय aq
 :

 झ्रापातकालीन  स्थिति  के  कारण  तथा  भारत  रक्षा  नियमों

 को  परिवर्तित  करके  हजारों  राजनैतिक  व्यक्ति  बिना  ated  चलाये  बन्दी  बना  लिये  गये  मंत्नी

 महोदय  बतायें  fe  द्रापातकालीन  स्थिति  बनाये  रखने  से  क्या  लाभ

 थी  एस०  एम०  बनर्जी  :  उक्त  वक्तव्य  में  मंत्नी  महोदय  ने  उस  अतारांकित  प्रश्न  का

 हवाला  दिया  है  जिसके  उत्तर  म॑  ag  कहा  गया  था  कि  आपात  स्थिति  केवल  area  हो  जाने  के  कारण

 ही  नहीं  बल्कि  झा थिक  अपराधों  को  रोकने  के  लिये  भी  प्रावश्यव  भारत  रक्षा  नियमों  के  उपयोग  ष्ा

 ata  स्थिति  से  क्या  सम्बन्ध  wa  कोई  बाहरी  area  तो  है  नहीं  wa  इसकी  आवश्यकता  भी

 वहीं  जट्टां  तक  आर्थिक  स्थिति  की  वात  सो  वह  सरकार की  27  वर्ष  तक  गलत  नीति  का

 परिणाम है



 S‘vtempat  re-coatinuance  i  i  fnrap दर  त  UL  UA f  the  Proclamation  of  September  9,  1974

 Emergency
 हा

 श्याम  महोदय
 मिश्र  का  व्यवस्था  का  प्रशन  था  कि  क्या  मंत्री  महोदय  प्रकार

 वक्तव्य  को  घटा-बढ़ा  सकते हैं  ।

 श्री  एच०  एन
 ०

 मुकदमों  :  क्या  मैं  भी  अपने  व्यवस्था  के  प्रश्न
 के  अधीन यह

 मान  सकता  हूं  कि  कया  संसद  मंत्री  महोदय  के  इस  उत्तर  को  स्वीकार  करले  कि  जो  आपात  स्थिति  पहले

 किन्हीं  कारणों  से  लागू  आ  रही  थी  वह  कब  किन्हीं  अन्य  कारणों  से  जारी  रहे  भले  ही  संविधान  इसकी

 भ्रतुमति  देता  att  art  इस  सभा  के  सत्न  का  भ्रान्ति  दिन

 थो  उमाशंकर  दीक्षित  :  मैंने  ag  तो  नहीं  wer

 Sari  Atal  Bihari  Vajpayee:  Sir,  You  please  look  into  his  reply  deeply.  He  means  that
 |  mergency  provides  for  the  use  of  D.I.Rs.  which  in  turn  can  be  used  for  meeting  ¢cono-

 mic  offence,  that  is  to  say.  The  proclamation  is  just  for  12.1.  Xs  only.  What  a  fun  !

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  झप  कृपया  नियम  377  के  शध्रन्तगत  किये  गये  मेरे  निवेदन  तथा

 महोदय  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  की  तुलना  यदि  बाप  समझते  हैं  कि  मेरे  प्रश्नों  का  उत्तर  दे

 दिया  गया  है  तो  फिर  मुझे  नहीं  कहना  मेरा  मुख्य  प्रश्न  यह  है  कि  झ्रापात  स्थिति  उन  भ्राधारों

 पर  जारी  रखी  जा  रही  है  जिन्हें  इस  संसद  ने  पास  नहीं  किया  va  झा धिक  अपराधों  के  नाम  में  बह

 झा पात  स्थिति  जारी  नहीं  रख  सकते  ,  ,  ,  .

 Sari  Atal  Bihari  Vajpyee  We  are  leaving  the  House  to  indicate  our  discontent.  It
 is  a  matter  of  fundamental  rights....

 इसके  पश्चात  श्री  समर  श्री  हीरेन  श्री  श्री  अटल  बिहारी

 श्र  इमाम  नन्दन  श्री  मधूलिमये  तथा  कुछ  अन्य  सदस्य  सदन  से  बाहर  चले  गये  ।

 Shri  Samar  Makherjee,  Shri  Hiren  Mukherjee,  Shri  Sezhian,  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee,
 Shri  Shyam  Nandan  Mishra,  Shri  Madhu  Limaye  and  Some  other  hon.  Members  then  left
 the  House.

 7  अगस्त  1974  को  अहमदाबाद  में  पुलिस  द्वारा  पत्रकारों  को  कथित  पिटाई  के  बारे  में
 Statement  Re  :  alleged  beating  of  newsmen  by  Police  in  Ahmedabad  on  7th  August,  1974

 गृह  मंत्रालय में  उपमंत्री  (att  एफ०  एच०  मोहसिन )  :  श्री  अटल  विहारी  बाजपेयी  द्वारा  30

 1974  को  उठाये  गये  मामले  के  उत्तर  में  मैं  7  1974  को  अहमदाबाद  में  पुलिस  द्वारा  पत्न कारों

 की
 कथित  पिटाई  के  बारे  में  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 विवरण

 गुजरात  सरकार  से  प्राप्त  सुचना  के  अनुसार  श्रट्टमदाबाद  में  नवरंगपुरा  पुलिस  स्टेशन  में  श्रीमती

 इलाबेन  प्रकाश  जगत राम  ने  शिकायत  st  की  जिसमें  कहा  गया  है  कि  टाइम्स  श्राफ  ग्रहमदाबाद

 के  एक  श्री  असरफ  सैयद  उस  समय  मेरा  शील  भंग  किया  जब  मैं  7  1974  को

 wa  के  10.  30  बजे  झपने  पति  के  साथ  झपने  घर  वापस  दी  थी ।  ५  बताया  गया  है  कि  Ud-

 कार  तथा  उसके  कुछ  दोस्तों  ने  मेरे  पति  को  भी  पीटा
 ।

 at  सैयद  ने  श्रीमती  garda  प्रकाश  जगत राम  तथा  उसके  पति  के  विरुद्ध  भारतीय  we  संहिता

 की  धारा  323  के  अन्तर्गत  शिकायत  दर्ज  को  ।
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 18  1896
 )

 ee  केन्द्रीय  तथा  wet  सोसाइटियों  freer

 विश्वास  किया  जाता  हैं  कि  यह  घटना  7  1974  को  10.30  बजे  श्र  11  बजे

 के  बीच  हुई  कौर  पुलिस  को  लगभग  11.  30  बजे  सूचित  किया  श्रीमती  इज़ाबेल  प्रकाश  जगत राम

 की  शिकायत  1.40  बजे  तथा  श्री  सैयद  की  शिकायत  सिविल  अस्पताल  में  उनकी  चिकित्सा  जांच  के

 पश्चात्‌  3  बजे  रिका  की  गई
 |

 लगभग  3.30  बजे  सुबह  लगभग  25  पत्रकार  राज्यपाल  के  श्री  एच०  सी०  सरीन

 के  गए  जिसमें  उन्होंने  कहा  कि  पुलिस  ने  जानबूझकर  श्री  सैयद  की  शिकायत  दर्जे  करने  में

 विलम्ब  किया  ।

 चूंकि  मामला  इतना  जरूरी  नहीं  था  कि  ऐसे  समय  पर  सलाहकार  को  जगाया  पुलिस

 ने  पत्रकारों  को  कहा  कि  वे  सलाहकार  को  न  पुलिस  ने  पत्रकारों  को  सलाहकार  के  घर  में

 घुसने  से  रोकने  के  लिए  area  लगा  ai  पत्रकारों  ने  पुलिस  का  घेरा  तोड़ते  का  प्रयास किया  श्री

 afer  जब  जागे  तो  लगभग  4.30  बजे  पत्रकारों  से  पत्रकारों  ने  उनसे  शिकायत  की  कि  पुलिस

 ने  बल  प्रयोग  किया  ate  उनके  साथ  हाथापाई  भी  की

 पत्रकारों  से  लिखित  शिकायत  प्राप्त  करने  पर  गुजरात  सरकार  ने  एक  वरिष्ठ  श्री

 भार०  खाद्य  site  सिविल  सप्लाई  विभाग  को  पुलिस  के  विरुद्ध  की  गई  पत्रकारों  की

 शिकायतों  की  जांच  के  लिए  कहा  इस  समय  पुलिस  की  जांच  शरीन  शिकायतें  हैं  ak  जांच

 के  परिणामों  के  प्राप्त  होने  पर  wae  कार्यवाही  की  जायेंगी  ।

 दिल्‍ली  विष  फर  विधेयक

 Delhi  Sales  Tax  Bill

 प्रवर  समिति  में  सदस्यों  को  नियुक्ति

 चित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Bo  आर०  :  मैं  प्रस्ताव  करती हैं

 अध्यक्ष  महोदय :  प्रशन  यह

 ag  सभा  ठ्  के
 संघ

 राज्यक्षेत्र  में  माल  के  विक्रय  पर  कर  के  उद्ग्रहण  से  संबंधित
 विधि  का  समेकन  ale  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  प्रवर  समिति  में  सर्वश्री रुद्र  प्रताप

 क. ज माघयप ह  श्र  कार  पी०  उलगनम्बी  के  स्थान  जिन्होंने  त्याग  पत्र  दे  fear
 watt  चकलेश्वर  बीरेन  दत्त  और  ute  देवीकन  को  fram  करती

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gut
 The  motion  was  adopted

 केन्द्रीय  तथा  we  सोसाइटियों  ( fataaa)  विधेयक

 Central  and  other  Societies  (Regulation)  Bill

 संयुक्त  समिति  में  शामिल  होने  के  लिए  राज्य  सभा  को  सिफारिश  से  सहमति

 विधि  न्याय  धौर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संतरी  होती  राज  सिंह  :  मैं

 लिखित  प्रस्ताव  पेश  करता  हूं
 —

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  यह  है

 यह  सभा  राज्य  सभा  द्वारा  6  1974  की  अपनी  बैठक  में  स्वीकार  किये

 गये  प्रताव  में  की
 गई  ate  6  1974  को  इस  सभा  को  भेजी गई  इस  सिफारिश  से

 I}
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 Central  and  other  societies  (Regulation)  Bill  Bhadra  18,  1896

 सहमत  है  कि  यह  सभा  केन्द्रीय  सोसाइटियों  कौर  afr  केन्द्रीय  सोसाइटियों  के  fife

 यमन  अर  और  सहायता  प्राप्त  संघ  राज्य  क्षेत्र  सोसाइटियों  के  विनियमित  तथा  केन्द्रीय

 सोसाइटियों या  सहायता-प्राप्त  संघ  राज्य  क्षेत्र  सोसाइटियों  के  sat  प्रकार  कीं  wer  सोसाइटियों

 के  साथ  समामेलन के  लिये
 तथा  उससे  सम्बन्धित ar  उसके  ग्रानुषंगिक  विषयों के  लियें  उपबन्ध

 करने  वाले  विधेयक  सम्बन्धी  दोनों  सभाओं  at  संयुक्त  समिति  में  सम्मिलित  हो  ate  संकल्प  करती

 हैं  कि  उक्त  संयुक्त  समिति  में  कार्य  करने  के  लिए  लॉक  सभा  के  निम्नलिखित  30  सदस्य

 निर्दिष्ट  किये  अर्थात ्  :--

 (1)  श्री  बिशेश्वर  नाथ  arta

 (2)  श्रोचन्दूनाल  चंद्राकर

 (4)  थ्रो  छोटे  लाल

 (5)  श्री  ato  चित्ति बाबू

 (6)  श्री  शिवाजी  राव  एस०  देशमुख

 (7)  श्री  लक्ष्मण  काकाद्या दूमोदा

 (8)  श्री  गेंदा  सिह

 (9)  श्री  पी०  के  ०  घोष

 (10)  श्री  मनोरंजन  हाजरा

 (11)  श्री  कमला  प्रसाद

 (12)  श्री  एन०  एस०  काले

 (13)  श्री  इन्द्रजीत  मल्होत्रा

 (14)  श्री  जगदीश  नारायण  मण्डल

 (15)  डा०  महीपत  राय  Azar

 (16)  श्री  जनेश्वर  मिश्र

 (17)  श्री  एस०  ए०  मुरुगन्तम्‌

 (18)  कुमारी  मणिबेन  वल्लभ  भाई  पटेल

 (19)  श्री  कार  कार  पटेल

 (20)  श्री  eto  ए०  पाटिल

 (21)  श्री  बनमाली  पटनायक

 (22)  श्री  धन शाहू  प्रधान

 (23)  श्री  पी०
 वी०  राजू

 (24)  श्री  राम  दयाल
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 ह

 (25)  श्री  पी०  नरसिम्हा रेड्डी

 (26)  श्री  विश्वनाथ राय

 (27)  श्री  शंकर  देव

 (28)  श्री  एन०  टोम्बी fag

 (29)  श्री  जी०  पी०  यादव

 सिर  चौधरी (30)  श्री  नीति राज  द्  द  चौधरी

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted

 st  ज्योतिर्मय बसु  :  मैंने  विशेषाधिकार  के  कतिपय  प्रस्ताव  पेश  किये  श्री  एल०  एन०  मिश्र

 मै  amen  नहीं  दिया

 wer  महोदय  :  are  विशेषाधिकार  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  होगा  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  The  other  day  the  Teachers  and  the  students  of  the  I.1.T.
 were  lathicharged  and  the  police  entered  the  premises  without  the  permission  of  the

 rincipal.  In  police  firing  in  Bihar  an  eX-Minister  was  killed.  We  wanted  a  statement  in
 this  regard,  but  Shri  Mirdha  has  not  obliged  despite  assurance,

 Mr.  Speaker:  have  conveyed  to  him  but  how  could  he  do  so  soon?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  Incident  in  Delhi  at  least  could  have  been  covered  since  no
 information  was  to  be  collected.

 Mr.  Speaker.  Time  schedule  is  very  tight  and  we  must  stick  to  it,  as  decided  by  the
 House.  Moreover,  it  is  not  the  last  day  of  the  House.  We  are  again  meeting  after  two

 months.

 Siri  Atal  Bihari  Vajpayee:  (Gwalior):  You  please  decide  that  at  what  time  my  motion
 pertaining  to  Licence  issue  would  be  taken  up.

 Mr.  Speaker:  I  feel  that  we  should  complete  other  work  relating  to  Government  Busi-
 ness  and  then  it  can  be  taken  up  at  14.30  P.M.

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  मैं  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मामला  उठाना  चाहता
 *

 )

 थो  कृष्ण  चन्द्र  हात्दर
 :

 मैं  आपका  तथा  इस  सदन  का  ध्यान  गम्भीर  स्थिति  की  आर

 दिलाना  चाहता  हूं  ae  eo  के  oe  oe  *
 )

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 कार्यवाही  वृतांत  में  कुछ  भी  सम्मिलित  नहीं  किया  हमने  wae  विषय

 लिया  है  तथा  मैंने  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  को  बोलने  के  लिये  कहा
 eee

 *कार्यवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  vari
 *Not  Recorded.
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 ||  कु  mentary

 Demands  for  Grants  (Railways),

 अनुदानों  को  अनुपूरक  मांगें  1974-75

 SUPPLEMENTRY  DEMANDS  FOR  GRANTS  RAILWAYS,  1974-75

 प्रो०  नारायण  ae  पराशर  :
 मैं  रेलवे  की  agree  मांगों  ar  समर्थन  करता  हु

 कुछ  करों  का  झाम  व्यक्ति  पर  निश्चय  ही  बोझ  रेल  मंत्री  को  उन  पर  पुनर्विचार  करना

 विशेष  रूप  से  उन्हें  चीनी  ak  सीमेंट  के  बारे  में  करना  चाहिए  wk

 इन  पर  कर  की  छूट  दी  जानी

 मंत्री  water  ने  किरायों  में  वृद्धि  को  हैं  ate  प्रथम  25  किलोमीटर  की  यात्ना  को  इससे  मुक्त

 रखा  ्य  प्रथम
 25

 किलोमीटर  की  दरी  तो  कुछ  भी  नहीं  क्योंकि  सुदूर  सीमावर्ती  क्षेत्रों  में  लोगों  को

 मुख्यालयों  में  ar  के  लिये  काफी  लम्बी  दूरी  तय  करनी  पढ़ती  यह  दूरी  25  किलोमीटर से

 बढ़ाकर  100  किलोमीटर की  जानी  चाहिए  ।

 रेल  परिवहन  समन्वय  सम्बन्धी  लिलोक  सिंह  समिति  a  एक  सिफारिश  यह  की  है  कि

 रेलवे  की  सामान्य  वित्त  में  taal  का  निर्धारण  करते  समय  किराये  कौर  माल  भाड़े  में  दी  गई  रियायत

 को  ध्यान  में  रखा  जाना  मेरा  mada  है  कि  मंत्री  महोदय  किराये  ak  माल  भाड़े  में

 की  गई  वृद्धि  पर  पुनर्विचार करें

 भारतीय  रेलवे  के  इतिहास  में  रेल  मंत्री  के  छप  में  श्री  मिश्र  का  आगमन  एक  ऐतिहासिक  घटना

 है  क्योंकि  उन्होंने  पिछड़े  क्षेत्रों  में  रेल  लाइनों  को  बिछाने  हेतु  ठोस  कार्यवाही  करके  इसे  मूर्त  रूप  दिया
 ।

 रेलवे  भ्र भि समय  समिति  ने  अपने  एक  प्रतिवेदन  में  सामान्य  वित्त  के  भ्रंश दान  से  कबूलना-जम्मू  लाइन

 के  लिये  दर  को  कम  कर  दिया  रेल  मंत्री  यह  सुनिश्चित  करें  कि  सामरिक  महत्व  और  पिछड़े

 क्षेत्रों  की  रेल  लाइनों  को  छूट  दी  जानी

 भूतपूर्व  सिचाई  कौर  faa  मंत्री  श्री  राव  ने  भी  कहा  है  कि  पंजाब  ak  हिमाचल  देश

 की  बेहतर  सेवा  करने  में  समर्थ  हो  सकते  हैं  यदि  भाखड़ा  कौर  पोंग  की  विद्युत  परियोजनाओं  को  रेलवे

 लाइन  द्वारा  मिला  दिया  wat  इस  बारे  में  एक  सर्वेक्षण  13  1974  को  किया  गया  था  कौर

 श्री  सिर  ने  इस  सदन  में  घोषणा  की  थी  कि  रेलवे  लाइन  की  मंजूरी  दे  दी  गई  स्वतंत्रता  प्राप्ति
 के

 समय  से  हिमाचलਂ प्रदेश  तथा  जम्मू  ake  कश्मीर  में एक  भी  लाइन  नहीं  front  गयी  इसी

 कारण  इन  क्षेत्रों  में  कोई  उद्योग  नहीं  पनप  रहे  sa:  मेरा  मंत्री  महोदय  से  wade  है  कि  वह  इस

 पर  aga  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  नंगल  तलवाड़ा  रेल  लाइन  के  शीघ्र  निर्माण  के  लिये  समस्त  भारत

 के  साठ  संसद  सदस्यों  ने  सिफारिश  की  लोक  लेखा  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  सिफारिश की

 है  कि  vada  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  में  इस  रेल  लाइन  की  सामरिक  महत्ता  को  देखते  इन  लाइनों  को

 अ्रलाभप्रद गयीं  समझना  चाहिये

 कुछ  अन्य  महत्वपूर्ण  रेल  लाइनें  इस  प्रकार  हैं  में  गया  से  राजीर
 ae

 लंखा
 से

 लखी

 तथा  पश्चिम  बंगाल  में  माल्दा  से  age  घाट  ।  इन  लाइनों  को  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  की  जानी  चाहिए
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 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें  1974-78

 sit  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिये  रेल  लाइनों  की  व्यवस्था  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने

 से  तथा  समूचे  देश  में  नई  शाखा  लाइनों  की  स्वीकृति  देने  हेतु  संसद  सदस्यों
 की

 एक  समिति  नियुक्त  की

 जानी

 संसदीय  कार्यमंत्री  दे ०  :  पिछने  दिन  सभापति  महोदय  ने  विपक्ष  के  तीन  सदस्यों

 को  लगातार  बोलने  की  अनुमति  दी  थी  ake  बाद  में  यह  टिप्पणी  की  थी  कि  तीन  कांग्रेसी  सदस्यों  को

 भी  लगातार  बोलने  की  शझ्रनूमति  दी  लायेगी  ।  मैं  यह  बात  आपके  नोटिस  में  ला  रहा

 अध्यक्ष  महोदय  :  तब  तो  मूझे  श्री  तिवारी  are  श्री  भागवत  झा  are  को  बोलने  का  मौका

 देना  इसके  बाद  मैं  विपक्ष  के  सदस्यों  को  बुलाऊंगा  ।

 Stri  D.  N.  Tiwary  (Gopalganj):  For  some  time  past,  the  railway  administration  has
 very  much  deteriorated  and  there  is  chaos  allround.  There  is  no  punctuality  in  the  running
 of  trains  and  even  their  running  is  uncertain,  because  no  one  knows  when  a  train  may  be
 cancelled.  Therefore,  before  giving  any  new  line  or  undertaking,  some  new  work,  what
 the  railways  should  do  is  to  improve  their  administration.

 On  the  eve  of  the  railway  strike,  certain  trains  were  cancelled  but  these  trains  have  not
 been  restored  uptill  now.  I,  therefore,  request  that  these  trains  should  be  restored  without
 further  delay.

 The  proposed  increas€  of  20  percent  and  25  percent  in  fares  and  freights  is  unprecedent-
 ed  in  the  history  of  Parliament  and  would  hit  the  people  very  hard.  If  proper  steps  are
 taken  to  prevent  the  theft  of  railway  property  and  other  pilferages,  there  would  beno  need
 to  increase  the  fares  and  freights.  If  ticketless  travelling  is  also  stopped,  then  we  can  save
 crores  of  rupees.  Moreover,  there  is  no  need  of  Railway  Board.

 Tne  administrative  machinery  is  not  impartial  in  its  treatment.  For  this  reason,  dis-
 contentment  is  prevailing  in  the  employees  and  work  suffers.

 It  has  be2n  said  by  the  Minister  many  times  that  their  pOlicy  is  to  have  only  one  union.
 That  being  so,  it  is  not  understood  how  they  carry  on  negotiations  with  the  category  wise

 Unions.
 This  kind  of  weakness  should  go.

 Shri  Bhagwat  Jha  Azad  (Bhagalpur):  Due  to  recent  railway  strike,  our  country  has
 suffered  and  it  has  affected  our  economy  badly.  At  present,  the  income  of  the  Railways
 has  fallen  and  on  the  other  hand  expenditure  is  increasing.  Railway  is  the  largest  public
 undertaking  serving  the  people  and  it  needs  more  efficiency  and  improvement.

 tion  with  the  recent  strike.
 plea  is  made  for  pardoning  the  railway  employees  who  have  been  punished  in  connec-

 While  considering  this  question,  the  Government  should  be
 aware  that  their  sympathy  and  generosity  towards  the  employees  is  not  considered  as  a  weak-
 ness.  Weare  not  against  the  railway  employees  and  do  not  want  that  any  harm  should  be
 done  to  them.  But,  at  the  same  time,  their  leaders  like  George  Fernandes  should  not  ex-
 ploit.  the  situation  and  weaken  the  cause  of  railway  employees.  Shri  George  Fernandes
 has  insulted  the  nation  while  moving  a  motion  in  the  Transport  Conference
 held  at  stockholm  that  this  country  is  not  in  favour  of  the  labour  class.

 As  regards  the  opening  of  new  railway  lines,  a  plea  is  made  by  the  Government  that  scme
 ef  them  are  not  being  opened  because  they  would  be  uneconomic.  But  the  line  from
 Bhagalpur  to  Mandar  can  never  be  uneconomic  and  it  must  be  opened.  It  is  also  necessary
 that  some  trains  should  be  run  daily  and  if  there  is  any  loss,  then  stop  it.  Atleast  Gauhati
 Mail  must  be  ran  daily  if  the  Government  wants  to  earn  more  revenue.  There  should be
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 It  is  learnt  that  it  will  involve an  expenditure double  line  between  Kinl  and  Sahabganj.
 of  Rs.  16  crores.  If  there  is  no  construction  work  in  India,  let  this  line  be  left  as  it  is  but  if

 This  line  should  also  be  doubled. lines  are  b2ing  doubled  in  other  parts  of  the  country.
 Secondly,  there  is  enough  passenger  traffic.  Inspite  of  heavy  passenger  traffic,  if  the  rail-

 ways  run  in  Joss,  that  means  there  is  leakage  of  revenue  and  that  leakage  should  be  plugged.

 Pilferage  takes  place  every  now  and  then  at  Mogalsarai  yard  and  Garahata.  The

 Railway  Protection  Force  should  be  made  accountable  for  the  pilferage,  the  administra-
 tion  shOuld  be  streamlined.  Late  running  of  trains  should  be  stopped.

 श्रीमती  पार्वती  gor
 :

 क्या  राय  में  कमी  हड़ताल  के  कारण  हुई  सभा  में

 बार-वार  रेलवे  के  दोषयुक्त  कार्यकरण  के  बारे  में  बताया  गया  उन्होंने  इस  बारे  में  क्या  किया  है
 ?

 आज  मंत्री  महोदय  द्वितीय  श्रेणी  के  यात्रियों  से  अधिक  धन  वसूल  करने  के  लिये  यह

 बजट  लाये  यात्री-किराये  और  माल  भाड़े  में  वृद्धि  की  जा  रही  समाज  पर  बोझ  पड़ता है  उसके

 बारे  में  क्या  किया  गया  हमें  बार-बार  गुमराह  किया  जाता  एक  बार  उप-मंत्री  ने  तो  माना

 था  कि  उनसे  गलती  हो  गई  23  जुलाई  को  श्री  एल०  एन०  मिश्र  ने  प्रश्न  के  उत्तर  मैं  कहा  कि

 मध्य  रेलवे  के  किसी  भी  मोटरमैन  को  सेवा  से  हटाया  नहीं  गया  5  अगस्त  को  मध्य  रेलवे  में  5  मोटरमैन

 को  सेवा  में  पुनः  नहीं  लिया  हमें  निरत्तर  गलत  जानकारी  दी  जा  रही  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  कि

 किसी  भी  रेल  कमेंट्री  को  परेशान  नहीं  किया  जायेगा  ale  इस  बात  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  कि  उनके

 साथ  न्याय  हो  परन्तु  तक  हजारों  कर्मचारियों  की  अपीलों  की  जांच  भी  नहीं  की  गई  कर्मचारियों

 के  एक  qt  दल  को  नौकरी  पर  लिया  गया  ak  उन्हें  नीचे  के  में  रख  दिया  नौकरी  से  हटाये

 गये  कर्मचारियों  की  सेवा  में  व्यवधान  ale  व्यवधान  वाली  अवधि  के  लिये  उनके  वेतन  are  के  प्रश्ों

 को  स्पष्ट  किया  जाना

 गाड़ियों  के  देर  से  चलने  के  बारे  में  भी  शिकायतें  ष्  श्री  रामावतार  शास्त्री  ने  बताया  कि  उन्होंने

 प्रकार  बिना  बिजली  और  पंखे के  गोहाटी  से  दिल्ली  तक  यात्रा  की  ।

 उत्पादिता  कम  होने  का  एक  कारण  यह  भी  है  कि  aga  से  वैगनों  को  चलाया  नहीं  गया  ।  परन्तु

 इसके  क्या  सरकार  ने  कभी  इस  प्रश्न  की  जांच  करने  की  परवाह  की  है  कि  घटिया  किस्म  के

 वैगन  रेल  अधिकारी  स्वीकार  ही  क्यों  करते

 वर्ष  प्रतिवर्ष  यात्नी-किराये  at  माल  भाड़े  में  वृद्धि  करके  अतिरिक्त  धन  कमाने  के  लिये  मंत्री

 महोदय  यहां  बजट  रखते  मैं  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  ale  मांग  करती  हं  कि  इसी  समय  नीति  निर्णय

 किया  जाये  कि  सभी  रेल  कर्मचारियों
 को

 नौकरी  दे  दी  बहाल  करने  में  किसी  प्रकार  का

 चयन  नहीं  किया  जायेंगी  ate  उनकी  सेवा  में  कोई  व्यवधान  नहीं  होगा  ।

 रेलवे  के  कार्यकरण  तथा  अलाभकर  रेल  लाइनों  के  बारे  में  एक  समिति  नियुक्त  की  जाये  जो
 इस

 प्रश्न  की  जांच  यदि  यह  समिति  नियुक्त  की  गई  तो  लाइसेंस  घोटाले  की  तरह  दूसरा  घोटाना

 सामने  आयेगा  जो  वैगनों  के  लिये  दिये  गये  आ्राइरों  से  सम्बद्ध  होगा  ।

 रेल  मंत्री  को  अपने  प्रशासन  के  प्रति  चौकस  रना  चाहिये  ate  इस  बड़े  उद्योग  को  लूटने  वालों

 के  विरुद्ध  ध्यान  देना  चाहिये
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 Shri  Rambahadur  Singh  (Sidhi):  A  survey  was  conducted  to  construct  new  railway
 lines  in  7  districts  of  North-Eastern  Madhya  Pradesh  but  the  facts  Of  the  survey  dO  not
 help  the  Ministry  in  laying  new  lines  there  on  financial  grounds.

 aww Khajuraho  is  th  whe  and  uaparallel  lim?  stone  reserves  are  also  there.  WhenI  go  to
 may  constituency,  should  I  te!l  my  cOnstituents  that  no  railway  line  is  going  to  be  laid?
 By  what  time  the  railway  lines  will  be  constructed  in  my  constituency?

 In  view  of  the  fact  that  there  are  lime  stone  deposits  and  that  Ban  Sagar  dam  in  being
 constructed  there I  request  that  the  GOvernment  should  provide  Rail  service  to  the
 people  of  the  area  as  soon  as  I  also  suggest  that  the  people  should  not  be  forced
 to  disturb  law  and  order  in  support  of  there  demand  to  have  a  Railway  line  in  the  area.

 would  also  like  to  draw  the  attention  of  the  hon.  Minister  to  the  New  Katni-Morba
 line.  On  this  iine  only  goods  trains  carrying  coal  are  operated.  I  suggest  that  a  compo-
 site  bogie  shouid  be  attached  with  the  goods  train  on  this  line  so  that  people  can  make  use
 of  this  line  because  in  the  absence  of  road  transport  people  have  to  face  great  difficulties
 specially  in  the  rainy  season.

 state कुमार  सांधी
 :

 मैं  रेलवे  की  भ्रनुपूरक  भझ्रनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता

 वास्तव  में  मैं  इसे  रेलवे  का  दूसरा  बजट  ही  मानता  हूं  क्योंकि  इसके  द्वारा  रेलवे  की  राय  में  140  करोड़

 रुपये  की  afe  की  व्यवस्था  की

 भ्नत्यंत  खेद  का  विषय  है  कि  रेलवे  विभाग  राष्ट्र  के  प्रति  झपने  दायित्व  का  निर्वाह  नहीं  कर  सका  ।

 वर्ष  1973-74
 में  रेलवे ने  केवल  1850

 लाख  टन  माल  ढोया  है  जबकि  इससे  1920 लाख  टन  माल

 ढोने  की  aden थी

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासोन  हुये
 Mr.  Deputy  Speaker  in  the  Chair.  |

 इसी  प्रकार  गत  तीन  महीनों  में  रेल  यात्रियों  की  संख्या  में  भी  भारी  कमी  हुई  ।  लगभग  1500

 लाख  यात्रियों  की  संख्या  कम  हुई  है  ।  पता  नहीं  इस  प्रकार  के  काल्पनिक  लक्ष्य  कौन  निर्धारित  करता

 मेरा  सुझाव  है  कि  लक्ष्य  वास्तविकता  तथा  व्यवहार्यता  को  ध्यान  में  रख  कर  निर्धारित  किये  जाने  चाहिएं  |

 मंत्री  महोदय  ने  झपने  भाषण  में  कहा  है  कि  सामान्य  जनता  पर  भाड़े  की  दरों  में  वृद्धि  किये  जाने  से

 कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  क्योंकि  खाद्यान्न  ale  दूध  शादी  जैसी  आवश्यक  के  भाड़े  में  कोई  वृद्धि  नहीं

 की  किन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  श्राम  व्यक्ति  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  राहत  पहुंचाई गई  है  ।  मेरे

 विचार  से  उसे  कोई  राहत  नहीं  मिली  ।

 मंत्री  महोदय ने  किराये  भर  भाड़े  की  दरों  में  वृद्धि  की  घोषणा  के  साथ-साथ  इस  बारे  में  कुछ  नहीं

 कहा  कि  रेलवे  की  कार्यकुशलता  में  सुधार  किये  जाने  के  लिए  द्रमुक  प्रयत्न  जायेंगे ।  रेलवे  की

 चालन  लागत  में  भारी  वृद्धि  हुई  है  तथा  इस  बात  का  उल्लेख  लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन में  भी

 किया  है  ।  सरकार  को  इस  लागत  में  कमी  करने  के  उपाय  करने  चाहिये  थे  ।

 ~
 रेलवे  के  वातानुकूलित  यानों के  भाड़े  मं  भारी  वृद्धि की  गई  है  ।  मेरे  विचार  से  सरकार  at

 इस  श्रेणी  को  समाप्त  ही  कर  देना  चाहिये  था  क्योंकि  जब  सरकार  सामान्य  जनता  के  लिये  रेलगाड़ियों

 में  पर्याप्त स्थान  उपलब्ध  कराने  में  भ्र समर्थ  है  तो  उस  श्रेणी  को  रखने  की  श्रावश्यकता  ही  क्या  है

 वास्तव  में  इस  बीच  रेलवे  की  कार्यकुशलता  निम्नतम  स्तर  पर  at  गई
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 लोक  लेखा  समिति  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  29.  57  करोड़  रुपयों  के  मूल्य  का  कोयला  चोरी

 गया  ।  उसमें  यह  भी  कहा  गया  है  कि  रेलवे  विभाग  को  वर्ष  1970-71  के  दौरान कोयले  से  भरे

 माल डिब्बों के  लापता  होने  के  कारण  90.  11  लाख  रुपयों  का  मुआवजा  देना  पड़ा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 जहां  तक  कोयले  की  किस्म  का  सम्बन्ध  है  उसमें  प्रति  वर्ष  गिरावट  करा  रही  है  ।  नियमानुसार  कोयला

 खानों  से  लदान  के  समय  5  प्रतिशत  कोयले  की  जांच  पड़ताल  की  जानी  चाहिये  किन्तु  रेल  विभाग  द्वारा

 केवल  2  प्रतिशत  साल  डिब्बों  की  ही  जांच  की  जाती  है  ।

 अन्त  में  मैं  माल  डिब्बों  को  भरने  तथा  उन्हें  खाली  किये  जाने  में  लगने  वाले  समय  का  उल्लेख

 करना  |  सरकार  ने  wet  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रगति  नहीं  की  ।  लोक  लेखा  समिति  के

 बेदन  मं  महंगे  उपकरणों  को  किराये  पर  लिये  जाने  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि  सरकार ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  बताया  गया  है  कि  रेलवे  की  मांगों  तथा  विनियोग  विधेयक  के  पश्चात

 2  बजकर  30  मिनट  पर  श्री  वाजपेयी  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जाना  संसदीय  कार्य  मंत्री ने

 40  सदस्यों  के  नामों  की  से  सुची  भेजी  है  तथा  विपक्ष  की  भी  we  सदस्य  बोलना  चाह्ते  हैं
 ।

 मेरे  समक्ष  यह  समस्या  है  कि  इस  कार्य  को  किस  प्रकार  निष्पादित  किया  जाय े।

 एक  माननीय  सदस्य  :  सभा  की  बैठक एक  दिन  के  लिये  ale  बढ़ा  दी  जाये  ।

 संसदोय  कार्य  मंत्री
 भ् ०  रघु रा मंथा )  जी  नहीं  ।  हम  इसे  ही  समाप्त  करेंगे  ।

 at  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  वस्तु ग्र ों  के  मूल्यों  में  भारी  वृद्धि  के  लिये  रेलवे  विभाग  का

 बहुत  हाथ  रहा  है  ।  किन्तु  पहले  मैं  भावनगर-तारापुर  रेलवे  लाइन  का  उल्लेख  करना  चाहूंगा
 ।

 गुजरात

 राज्य  की  श्री  तक  की  सभी  सरकारों  ने  यह  मांग  की  है  कि  इस  रेलवे  लाइन  का  निर्माण  तुरंत  आरम्भ

 किया  जाये  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  ने  अभी  तक  इस  कौर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया
 ।

 महाराष्ट्र  में  सूखा
 को

 स्थिति  के  दौरान  स्वयं  प्रधान  मंत्री  ने  सरकार  की  इस  नीति  की  घोषणा  की  थी  वहां  राहत  कार्यों  के  लिये

 सार  रेलवे  लाइनों  का  निर्माण  झारम्भ  किया  जाएगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  गुजरात  के  बारे  में

 घोषणा  क्यों  नहीं  की  गई  ।  भावनगर-तारापुर  बड़ी  लाइन  के  निर्माण  से  वहां  की  जनता  को  रोजगार

 भी  मिलेगा  तथा  गुजरात  के  पिछड़े  क्षेत्र  की  भ्रथव्यवस्था  में  भी  सुधार  होगा
 ।

 गुजरात  राज्य  ने  यह  भी

 भ्राश्वासन  दिया  है  कि  यदि  उक्त  रेलवे  लाइन
 को

 घाटा  न  तो  राज्य  उसकी  पूति  करेगा
 ।

 राज्य  सरकार

 भूमि  देने  को  भी  तैयार  है  ।  इस  परियोजना  को  तुरन्त  area  किया  जाये
 ।

 महोदय  रेलवे  के  तीसरे  दर्जे  के  किरायें  में  भारी  वृद्धि  की  गई  मैंने  हाल  में
 तीसरे

 w

 के  डिब्बे  में  यात्रा  की  है  जिसमें  न  कोई  पंखा  था  कौर  न  पानी  कौर
 न

 प्रकाश  की  कोई  व्यवस्था
 ।  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  ult  कुछ  भी  रिकाड  में  नहीं  जाएगा  ।  माननीय  सदस्य  कार्यवाही

 में  व्यथ  व्यवधान  उपस्थित  करते  हैं  ।  इस  प्रकार  कसे  चलेगा
 |

 थी  प्रसन्न  धाई  मेहता  :  मैं  एक  छोटी  सी  बात  कहना  चाहता  हूं
 ।

 जैसे  ही  दिल्‍ली  से  झहमदावाद

 के  लिए  जनता  गाड़ी  चलती  है  सैंकड़ों  पास धारी  व्यक्ति  आरक्षित
 सयानों  पर  जाकर  बेठ  जाते हैं

 तथा

 की  उनसे  कछ  भी  कहने  की  हिम्मत  नहीं  होती
 !

 मेरा  wetter  है  कि  इस  स्थित  में  सुधार  किया

 जाय  ।
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 माननीय  सदस्य  खड़े  हुए

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह  मेरे  लिये  हरसम्भव  है  ।  मैं  सुची  में  अंकित  नामों  के  अनुसार  माननीय  सदस्यों

 को  बोलने  की  अनुमति  दूंगा  तथा  प्रत्येक  सदस्य  को  पांच  मिनट  से  अधिक  समय  नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 Shri  Swami  Brahmanandji  (काए फप) : 110  is  a  maiter  of  great  concern  that  our  Railways
 have  been  incurring  heavy  losses.  If  the  Government  are  unable  to  run  the  Railways
 On  profit  it  would  be  better  to  transter  this  service  to  the  big  industrialists  on  contracts.

 The  main  reasons  for  heavy  losses  caused  to  the  Railways  are  the  large  cases  of  pilferage,
 false  claims  and  ticketless  travel.  It  has  been  observed  that  the  general  public  and  officers
 of  the  Department  engaged  in  their  antinational  activities  are  not  brought  to  books.
 Political  parties  should  be  for  the  country  and  nct  the  country  for  the  political  parties.

 There  are  countries  where  Ministers  resign  just  on  the  allegations  of  dishonesty  but  on
 the  other  hand  we  people  do  not  understand  our  responsibilities  and  wish  to  cling  cn  to
 the  chain.  What  are  the  reasons  for  deficit?  Why  do  the  station  Masters  play  mischief  ?
 Why  is  pilferage  there  at  the  Railways?  Let  Shri  L  N.  Mishra  quit  if  he  is  not
 able  to  manager  affairs  properly.  I  donot  like  flatry.  It  knows  our  Congress  only  and
 none  else,  can  rectify  the  things  but  I  donot  consider  the  opposition  also  as  our  enemies.
 All  parties  are  meant  to  serve  the  nation  and  among  them  all  my  Congress  party  is  the
 strongest  and  the  Party  can  administer  the  Goods.  Rut  in  case  find  that  this  party  has
 turned  into  a  group  of  corrupt  people  there  I  wont  tolerate  even  if  I  left  alone.  1  very
 much  dislike  corruption  in  the  name  of  Gandhilji.

 Shri  Ram  Kaawar  (Tonk):  I  oppose  the  Supplementary  demands  for  grants  regarding
 Railways.

 Both  the  sides  in  this  House  have  criticised  the  Government  for  inefficiency,  corruptior:
 and  sufferings  to  the  travelling  public.  The  hon.  Minister  himself  appears  very  dissatisfied
 with  the  working  in  Railways.  But  may  I  know  whether  he  has  found  any  way  out  ?  All
 of  the  small  gauge  lines  upto  100kms.  run  late  by  5  to  6  hours.  They  run  on  very  low  speed.
 Udaipur  to  Tonk  line  in  my  constituency  takes  7  hours.  This  causes  deficit  to  railways
 because  people  do  not  waste  to  wait  7  hours  for  only  100  kms.  long  journey.  Therefore  tke
 speed  on  such  trains  should  be  increased.

 Secondly,  almost  every  corner  of  Rajasthan  has  remained  undeveloped  because  the
 railway  administration  has  not  cared  to  lay  lines.  Different  natural  calamities  hit  Rajas-
 than  and  the  centre  also  do  not  care  for  this  State.  No  provision  for  new  railway  lines  is
 made  for  Rajasthan.  I  therefore  with  that  a  Member  from  Rajasthan  be  allowed  to  become

 the  Railway
 Minister  and  then  there  would  be  some  development.

 The  work  on  Kotah  to  Ajmer  via  Devali  Kekra  line  should  be  taken  up.  It  would
 give  work  and  also  an  opportunity  to  the  people  to  travel  by  railway.  Widening  of  Ahmeda-
 bad  railway  line  has  also  not  since  been  started.

 Adequate  quota  for  Scheduled  castes  and  Scheduled  Tribes  should  te  reserved  when
 allotment  of  railway  canteens.  This,  should  also  be  adhered  in  the  services  for  class  J,  | हैं|  and
 ता  posts.  They  need  encouragement  and  incentives.

 Shri  Chandrika  Prasad  (Balia):  Laying  of  new  railway  lines  would  not  only  help
 in  the  develop  ment  of  backward  areas  but  also  it  would  give  more  opportunities  foremploy-
 ment  besides  diminishing  the  deficit  in  railways.  1  appreciate  the  steps  taken  by  railways
 in  this  regard  and  would  like  to  complain  that  the  speed  of  the  work  is  very  slow.  J  have
 one  suggestion  to  make.  Let  all  the  railway  lines  suggested  by  the  hon.  Members  from
 backward  areas  be  surveyed,  a  master  plan  prepared  and  the  work  started.  Let  there  be
 8  survey  for  new  railway  lines  in  the  backward  areas  of  U.P.,  Biher,  Madhya  Pradesh
 Rajasthan  etc.  and  prepare  a  Master  Plan.  This  would  help  in  alround  development  of
 the  nation.
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 Now  I  would  enumerate  certain  new  lines  for  which  there  have  been  persisting  de-
 maids.  Midhasarto  O1aka,  via  Basukinath  would  be  quite  econoniy  and  will  connecting
 Samastipur  to  Banepur  (Asansol)  rail  service  would  benefit  a  number  of  important  towns
 of  North  Bihar,  Assam  aid  Northera  Beagal.  An  Express  service  from  Asansol  to  Howrah
 siduld  b:stact2dt>  tink  niialy  Ranizanj,  Dargapur,  Khamka,  Batdvan  and
 Howrah,  The  existing  service  should  b?  extended  to  coal  fields.  A  new  Express.  ser-
 vice  should  be  started  from  Samastipur  to  Madras  via  Asansol.  The  existing  services  for
 the  Southern  part  are  only  from  Howrah  which  results  in  ‘convenience  to  the  lakhs
 of  people  of  Bihar,  U.  P.,  Assam  and  North  Bengal  as  also  Orissa.  An  express  secvice
 shoald  05  added  The  new  Samastipur- to  the  existing  Asansol-Puri  railway  line.
 Madras  Exoress  would  augment  the  earnings  of  the  Railways.

 Asansol  shauld  be  declared  sub-urban  area  and  more  such-urban  trains  run  from
 Burdwan  to  Asansol,

 A  néw  exoress  train  is  also  required  from  Asansol  to  Lucknow  benefitting  Durgapur,
 Ranigaajas  wellas  areas  of  Northera  U.P.  and  Bihar.  A  new  express  train  should  be  star-
 ted  between  Sonepur  and  Banaras  directly  to  link  Bihar  and  U.P.  Masuwadi-Bhatni  meter
 gauge  line  should  be  converted  into  Broad  gauge  line  on  proiority  basis.  This  is  tte  cnly
 way  to  develop  these  backward  areas.  Banaras  Chhapra  line  should  also  be  wicened.  A
 new  line  from  Belthra  to  Balia  is  also  very  much  needed.

 A  bridge  on  Ganga  between  Kanpur.  and  Patna  is  being  demanded  for  Icng.  It
 should  be  constructed  between.  Ujiarghat  and  Bauxer  connected  with  Balia  by  a  broad-
 gauge  line.

 Second  class  fares  should  not  be  increased.  Railway  passengers  should  be  insured
 and  only  one  rupze  from  a  second  class  passenger  and  Rs.  10/-  from  a  Ist  Class  passenger
 should  be  charged  as  in  the  case  of  air  Service.  Whereas  the  passgnger  in  second  class
 are  not  getting  enough  room  to  sit  on.  You  propose  to  enhance  the  fares.  This  is  not
 Justified.  On  the  other  hand  wasteful  expenses  in  Railways  should  be  checked.  You  are
 spending  Rs.  3  lakhs  on  painting  the  Sikanderabad  Plateform  whereas  there:  are  many
 placzs  waich  do  not  have  a  plateform  at  all.

 D:  )artm2atal  catering  should  be  replaced  by  private  catering  so  as  to  avoid  heavy
 losses  and  to  earn  profits.  In  the  former  system  there  is  much  scope  of  corruption  in  the
 staff,

 B3seatial  commodities  should  be  spend  from  rise  in  freight.  Also  I  would  suggest
 tiiat  allthe  particivants  in  the  last-strike,  excepting  who  were  found  guilty  of  violence,
 sabotage  etc.  should  be  reinstated  immediately  otherwise  we  are  going  to  have  set  back
 to  our  prolabour  policy.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  सबसे  safes  दुःख  उस  समय  होता  है  जब  मुझे  किसी  सदस्य  के  विचार

 सुनने  नयीं  दिये  जाते  अर्थात  उस  समय  व्यवधान  पैदा  किया  जाता  है  ।  मैं  प्रत्येक  सदस्य  के  विचारों  की

 ee  करता  हूं  ।  फिर  मुझे  मजबूर  होकर  किसी  सदस्य  को  डाटना  पड़ता  है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  wa  मैं

 सदन  में  अ्रध्यक्ष  पीठ  पर  बेठा  हूं  तो  कृपया  व्यवधान  मत  डाला  करें  ।

 रामदेव  सिंह  ।

 Shri  Ram  Dev  Singh  (Maharajganj):  I  oppose  those  demands  for  grants.  The  eco-
 nomic  condition  of  the  railways  have  gone  very  much  down.  I  do  not  oppose  laying  of
 new  lines  but  certainly  I  would  urge  for  the  proper  maintenance  of  the  existing  :«rvices
 first.  We  had  noticed  some  progress  during  Shri  Hanumanthia’s  period  but  the  present
 situetion  in  our  railways  deserve  alround  condemnation.
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 The  Railways  themselves  went  on  strike  suspend  many  train  services  prior  to
 their  employees  going  on  strike.  Now  they  propose  to  enhance  fares.  But  they  never

 try  to  check  the  regular  loot  by  the  Railway  Protecton  force  itself.  On  Paharganj  station  in

 Gaya  the  officers  have  been  looting  away  public  money  for  long  but  there  is  none
 to  transfer  them  frem  that  place.

 This  so  called  socialistic  Government  have  dealt  with  their  railway  employees  so

 tyranically  that  we  do  not  find  any  instance  to  compare.  In  Dhanbad  and  S?mastipur
 divsions  the  innocent  clildren  and  wives  and  other  relatives  of  the  striking  employees  were

 mercilessly  dragged  out  of  their  houses  and  cruelly  man  handled.  Civic  amenities  like

 electricity  and  water  supply  to  the  residences  of  striking  employees  were
 disconnected.

 Ts  it
 morality?

 The  Government  also  donot  believe  in  Judiciary.  They  are  now  preparing  to  knock
 at  the  door  of  Supreme  Court  against  the  verdict  of  Calcutta  High  Court  which  has  held
 void  the  break  in  service  of  the  railway  employees  under  Article  311.

 Many  people  make  away  with  false  railway  claims.  The  entire  matter  should  be  in-
 vestigated  either  by  the  C.B.I.  or  2  Parliamentary  Ccmmittee.

 Some  unauthorised  persons  have  taken  up  the  possession  of  land  on  Siwal  Sta-
 tion  and  built  beautiful  houses.  I  have  written  letter  and  spoken  in  this  House  also  but  no-
 tbing  has  so  far  been  done.

 I  once  again  urge  for  proper  maintenance  of  the  fast  deteriorating  service  however
 1  donot  mean  to  oppose  the  laying  of  new  lines.  Ifthe  hon.Minister  is  not  able  to  manage
 the  affairs  properly,  let  him  follow  the  example  of  Shri  Lal  Bahadur  Shastri  and  quit.

 *at  झार० एस० बर्मन बर्मन  )  :
 मैं  रेल  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  भ्रनुपुरक  रेल  बजट  का  समर्थन  करता

 हूँ  जिसका  उद्देश्य  07  करोड़  रुपये  का  अतिरिक्त  राजस्व  प्राप्त  करना  है  जिसमें से  41. 55  करोड़

 रुपये  यात्नियों  से  तथा  98.  52  करोड़  रुपयें  माल  भाड़े  द्वारा  प्राप्त  करने  का  प्रस्ताव  यह  राशि  इसी

 फरवरी  में  नियमित  बजट  से  उपलब्ध  की  जाने  वाली  राशि  से  कहीं  अ्रधिक  है  जबकि  दिसम्बर  में  एक  बार

 फिर  एक अनुपूरक  बजट  पेश  होने  की  संभावना  है  ।  इसका  उद्देश्य  कमंचारियों को  1973 में  मंहगाई

 भत्ते  की  कई  fart  देने  के  कारण  बढ़े  हुए  खर्चे  को  पूरा  करना  होगा  |

 इन  प्रनुपू रक  बजटों  को  पेश  करने  के  तीन  कारण  ष  पहला  तो  यह  कि  रेलवे  के  कार्यकरण  पर

 wa  अघिक  ad  होता  है  ।  दूसरे  हड़ताल  के  कारण  रेलवे  को  भारी  क्षति  हुई  है  ak  तीसरे  यात्री  तथा

 माल  यातायात  में  कमी  हो  गई  ः  हड़ताल  के  बारे  में  तो  यहां  काफी  चर्चा  हो  चूकी  है  ।  मैं  तो  इतना

 ही  कहूंगा  कि  इस  बढ़ती  हुई  महंगाई  में  क्या  लोगों  को  अधिक  सुविधाएं  देने  के  उद्देश्य  से  रेल  सेवा  को  अधिक

 सुविधापूर्ण  बनाने  के  लिए  यह  जरूरी  हो  गया  हमारे  देश  की  श्रथव्यवस्था  बहुत  कुछ  रेलवे  पर  भी

 निसार  करती  है  जहां  करोड़ों  रुपयों  का  घाटा  हो  रहा  है  ।

 एक  प्रश्न  है  कि  रेल  कर्मचारियों  की  हड़तालके  कारण  हुई  हानि  का  भार  सामान्य  जनता  पर  क्यों  डाला

 जाये
 ?

 उन  पर  इसके  लिये  कर  क्यों  लगाया  जाये
 ?

 हमें  इस  बात  की  उपेक्षा  नहीं  करनी  चाहिये  ।

 *बंगला  भाषा  में  दिये  गये  मूल  भाषण  के  भ्रग्रेजी  अनुवाद  का  संक्षिप्त  हिन्दी  रूपान्तर  |

 *Sumnarised  translated  version  Based  on  English  translation  of |  speech  delivered
 in  Bengali.
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 व्यवस्थित  श्रमिक  वर्म  राज  आपनी  मांगों  को  अ्रधिक  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  पेश  कर  सकता  है  तथा

 झघिकाधिक  मांगें  पेश  करता  वे  भूल  जाते  हैं  कि  उनके  इस  दबाव  से  देश  के  अन्य  लोगों  पर  कितना  बुरा

 प्रभाव  पड़ता  है
 ।

 उद्योगों  में  तथा  कृषि  उत्पादन  यहां  तक  कि  देश  के  सभी  क्षेत्रों  में  हड़ताल  ails  को

 प्रभाव  कितना  भीषण  रूप  लेकर  गिरता  है  ।  उन्हें  तो  बस  अपनी  मांगों  से  मतलब  होता  है  ।  मेरा  यह

 लब  नहीं  है  कि  कर्मचारी  अपनी  मांगें  पेश  न  सरकार  भी  यह  नहीं  कहती  मैं  तो  यह  चाहता

 हूं  कि  रेलवे  में  सभी  मजदूर  संगठनों  के  साथ  बातचीत  द्वारा  फैसले  हों  कौर  श्रागामी  तीन  वर्ष  तक  तो  कोई

 हड़ताल  रेलवे  में  नहीं  हो  ।  साथ  ही  कार्यकुशलता  में  वृद्धि  की  जाये  ।  art यह  जानकर  हैरान  होंगे  कि

 हड़ताल  के  दिनों  में  गैर-हड़ताली  कर्मचारियों  के  सहयोग  से  लदान  ् म्रंगर  उतराई  के  कायें  में  प्रभुत़्व

 वृद्धि हुई  इसका  of  यह  है  कि  यदि  सभी  का  सहयोग  मिले  तो  रेलवे  में  असाधारण  कार्यकुशलता

 झा  सकती  है
 ।

 रेलवे  के  सभी  श्रमिक  संगठनों  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  अपनी  मांगों  के  साथ  झपने

 कर्तव्यों  की  ae  भी  उचित  ध्यान  तथा  रेलवे  की  कार्यकुशलता को  बढ़ायें  ।  मैं  जानना  चाहूंगा
 कि

 सरकार  ने  रेलवे  में  कार्यकुशलता  को  बढ़ाने  के  लिये  कया  कया  नई  योजनायें  बनाई  हैं  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  22-8-74 को  फाइनेंशियल  एक्सप्रेस  में  प्रकाशित  एक  रेलवे  प्रवक्ता

 की  इस  टिप्पणी की  ax  दिलाना  चाहुंगा  कि  रेलवे  द्वारा  माल  भाड़े  में  भारी  वृद्धि  के  बावजूद  थोक

 विक्रय मूल्य  सूचकांक  में  1.  5  से  2  प्रतिशत  की  तथा  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  एक  प्रतिशत  से  अधिक

 वृद्धि नहीं  होगी  ।

 इसका  है  कि  वर्तमान  बजट  के  फलस्वरूप  उपभोक्ता  मूल्य  सूचकांक  में  केवल  एक  प्रतिशत  की

 वृद्धि  होगी  ।  रेलवे  बोझ  ने  यह  निष्कर्ष  किस  आघार  पर  निकाला  है  ?  यदि  यह  frome  सही  है  तो  फिर

 गत  छः  मास  में  इतनी  भयंकर  मुद्रा-स्फीति  कसे  हुई  ?  मेरे  विचार  से  रेलवे  ae  के  उक्त  अधिकारी  का

 यह  निष्कर्ष  सही  नहीं  गत  एक  वह  में  माल  भाड़े  में  34  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  है  कौर  यात्नी

 किराये में  20  से  25  प्रतिशत  की  वृद्धि  की  गई  माल  भाड़े  में  वृद्धि  के  फलस्वरूप  कोयलें  तथा  इस्पात

 के  मूल्य  बढ़  जायेंगे  ।  नियंत्रित  कपड़े  के  मूल्य  बढ़ाने  तथा  साथ  ही  ww  के  दाम

 बढ़ेंगे
 ।

 एक  वर्ष  में  चार  बजट  पेश  होने  से  तो  मूल्य  अवश्य  ही  फिर  की  जादूगरी  दिखाने

 की  बजाय  वास्तविकता  को  स्वीकार  क्यों  नहीं  किया  जाता  ?  इसके  विपरीत  रेलवे  ate  को  बिना  टिकट

 यात्ना  माल  की  कोयले  की  चोरी  ale  को  रोकने  की  are  अघिक  ध्यान  देना  चाहिए  ari

 एक  तरफ  तो  रेलवे  राय  में  कमी  का  ढोल  पीटा  जा  रहा  है  क्योंकि  यातायात  में  कमी  हो  गई  है  दूसरी

 झोर  उद्योगपतियों  को  वैगन  नहीं  मिल  रहे  हैं  ate  माल  परिवहन  नहीं  हो  रहा  है  ।  प्राक्कलन  समिति  ने

 सुझाव  दिया  है  कि  रेलवे  फ्री  पास  बन्द  कर  दिए  जायें  ।  हम  यह  सुझाव  क्यों  नहीं  स्वीकार  कर  ले ं?

 फिर  केन्द्रीय  सचिवालय  के  कर्मचारियों  तथा  रेलवे  बोर्डे  के  कर्मचारियों  के  बीच  फ़ी  पास  देने  संबंधी  भेद  भाव

 क्यों  यहां  तक  कि  अन्य  विभागों  को  स्थायी  रूप  से  गये  भूतपूर्व  रेलवे  अधिकारी  wa  भी  फ्री  पास

 प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।  मंत्री  महोदय  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वह  इस  तरह  की  चोरी  को  रोक  कर  तथा

 मितव्ययता  से  कार्य  करके  तीसरे  बजट  की  संभावना  को  टालें  |  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  एक  सामान्य

 राजस्व  में  रेलवे  के  योगदान  का  पुनरीक्षण  किया  जाये  तथा  इस  संबंध  में  रेलवे  मंत्रणा  समिति  विचार

 कर े।

 मैं  गत  तीन  वर्ष  से  मांग  करता  रहा  हूं  कि  पालदा  तथा  बलूरघाट  को  एक  बड़ी  लाइन  में  जोड़ा

 नारे  |  काफी  दिन  पुर्व  इसका  यातायात  हो  चुका  है  तथा  vad  प्रतिवेदन  पर  विचार  किया  जा

 इसके  पहले की  रिपोर्ट  पर  लगभग  ढाई  वर्ष तक  विचार  होता  रहा  फिर  लगता  है  उसे
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 amy  दिया  गया  था  ।  खेर  wa  इस  नये  प्रतिवेदन  पर  तुरन्त  विचार  कर  लिया  जाना  चाहिये  ताकि

 में
 ~

 शीघ्र  ही  निर्माण  कार्य  आरम्भ  हो  सके  ।  16  1974  को  एक  अतारांकित प्रश्न  के  उत्तर

 यह  बताया  गया  था  कि  यह  90  कि०  मां  लंबी  3  लाखी  मालदा  बड़ों  पर  10.35  करोड़

 ऋपया  खां  होगा  जबकि  इससे  लाभ  कुछ  भी  नहीं  होगा  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  बारें  में  aia

 mat  कब  तक  होगा  तथा  कब  तक  काम  शुरू  हो  जायेगा
 ?

 यह  क्षेत्र  गत  27  वर्षों  से  पिछड़ा  gar

 पढ़ा है  गत  सभी  मंत्रियों  के  सभी  आश्वासन  निष्फल  सिद्ध  हुए  है ं।

 यह  क्षेत्र  हमेशा  कांग्रेसी  उम्मीदवारों  को  चुनता  रहा  है  परन्तु  वहां  हवा  कुछ  बदलने  लगी  है  ।

 मंत्री  महोदय  यह  सुनिश्चित  करें  कि  नई  बालुरघाट  से  मालदा  तक  रेलवे  लाइन  को  पांचवीं  योनजा

 जाये  ।

 wa  में  मैं  कहूंगा  कि  रेलवे  यात्रियों  को  सुविधायें  तो  दी  नहीं  जा  रही  हैं  परन्तु  भाड़े  में  वृद्धि की

 बा  रही  यह  ठीक  नहीं  है  एक  श्रतुरोध  यह  भी  है  कि  नई  दिल्‍ली  से  गोहाटी  वाया  फरक्का सेवा  को

 सप्ताह  में  प्रतिदिन  या  तीन  दिन  चलाया  जाये  |

 भाड़  की  इस  विधि  का  पश्चिम  बंगाल  की  सरसों  के  तल  की  मिलों  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ेगा  ।  मंत्री

 महोदय  सरसों  तथा  सरसों  के  तेल  के  भाड़े  में  श्रसमानता को  समाप्त  करें  ।

 Shri  Ram  Hedado  (Ramtek):  Corruption  is  rampant  everywhere  now  a  days  but
 tha  ratlways  are  badly  affected  in  this  matter  Due  to  irregularities  in  Railway  Adminis-
 rratida  [was  deprived  of  even  my  right  of  vote  in  Presidential  election

 | हैं  (5  boing  said  on  the  once  hand  that  there  is  shortage  of  wagons  but  on  the  other
 hand  lakhs  of  wagons  are  under  repair.  In  regard  to  thefts  it  was  stated  yesterday  and  day
 before,**

 Shri  Yadav  (Sita  Marhi).**

 Siri  Ram  dedaoo:  When  the  king  himself  is  a  thief  services  also  indulge  in  stealing.

 in  thefts  for  which  mal-administration  in Riilway  Peotestion  Force  itself  indulg

 Railway
 is  responsiole,

 Taz  representatives  of  20  lakh  Railway  employees  be  associated in  the  management
 of  Railways.  Reversion  of  Railway  employees  is  taking  place  in  Nagpur  which  should
 be  stopped.

 The  decision  was  taken  to  construct  railway  line  from  Wani  to  Charcple  but  the
 work  was  stopped  at  Vidharbea.  The  survey  was  duly  completed.  demand  that  this
 work  may  be  undertaken,

 Sig  31005  for  construction  of  lines  from  Adilabad  to  Rajdwara  and  on  broadgase
 from  Jabbalpore  to  Gondia  were  also  made

 Sari  Nageader  Prasad  Yadav:  He  has  used  unparliamentary  language

 Siri  Saanker  Dev  (Bider)  :  I  want  your  decision  whether  the  word  ‘Chor’
 thief) is  Parliameatary  or  un  Parliamentary.

 उपाध्यक्ष  महोदय  यदि  कोई  ऐसी  बात  कही  गई  है  जो  संसदीय  अथवा  अशिष्ट  हो  तो  मैं

 उस  पर  विचार  कर  सकता

 Shri  Saaaker  Dav:  Till  that  ts  decided  can  the  ‘Chor’  be  cotinued  to  be  used

 *  उपाध्यक्ष  महोदय  के  शादेशानसार  कार्यवाही  वृत्तान्त  से  निकाल  दिया
 **  Exchange  as  ordered  by  Deputy  Speaker.
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 उपाध्यक्ष  मेरे  कहने  का  श्राशय  था  कि  इस  शोर  शराबें  में  ठीक  से  सुन  नहीं  सका  कि

 क्या  कहा  गया  था  झ्र  कया  नहीं  कहा  गया  था  ।

 Shri  R.  P.  Yadav:  (Madho  Pura):  I  support  the  Demands  for  grants  for  Railways.
 1५  is  correct  that  the  history  of  Railway  for  the  last  two  years  were  era  of  strikes,  work  to
 rule  ctc.

 I  did  work  among  Railway  employees  so  I  can  say  that  Mr.  George  had  put  the  Rail-
 way  movement  ten  years  back.  There  has  been  60%  increase  in  wage  bil]  of  Railway
 men.  Dearness  allowance  has  been  enhanced  from  Ist  January,  Ist  Feb.  and  151  April  74.
 Rupees  4  crores  were  spent  merely  on  management  of  strike.

 In  regard  to  wasteful  expenditure  I  have  to  say  that  two  lakh  rupees  are  spent  on
 G.M.’s  special  every  day.  They  have  employed  a  number  of  technical  experts  who  are
 expected  to  say  ‘no.’

 Many  of  my  friends  call  R.P.F.  pilfrage  fonce.  If  this  force  is  abolished  thefts  in
 Railway  would  be  reduced  by  50%

 In  the  end  I  would  like  to  say  how  saving  can  be  effected  in  Railways.  There  is  one
 Director,  R.D.S.O.,  Shri  Puri.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अधिक  राज्यों  का  व्यक्तिगत  नाम  न  लीजिए  ।

 Shri  R.P  ,  Yadav:  He  had  submitted  a  plan  as  how  sivings  worth  450  crores  can  be
 effected.  That  was  agreed  to  by  Railway  Board  and  was  sent  to  Science  &  Technology
 Ministry.  I  request  the  hon.Minister  to  go  through  that  report.

 Shri  Shiv  Kumar  Shastri  (Aligarh):  I  also  feel  that  there  is  a  difficulty  about  lights,
 fans  and  water  in  the  trains.

 By  increasing  2nd  class  Railway  fare  you  have  added  cruelity  to  the  poor  people  from
 whom  you  charge  the  fare  but  do  not  provide  space.  The  Government  should  not,  therefore,
 have  increased  fare  for  2nd  class.

 Sometimes  reservation  counter  refuses  for  reservation  of  seats  but  persons  standing
 there  offer  alternative  ways.  It  seems  that  there  is  some  manuplation  some  where.

 Every  day  we  hear  that  passenger  trains  are  looted  at  some  place  or  the  other.  No
 doubt  the  primary  1४३29: गंछ11011]9  of  security  is  that  of  state  Governments  but  the  centre  is

 equally  affected  by  it.  The  Government  should  give  due  attention  towards  it.

 The  students  do  not  purchase  tickets  and  travel  by  Istclass  andif  anybody  asks  them

 anything  they  manhandled  such  persons.

 The  eatable  bzing  sold  at  Railway  stations  are  such  that  the  people,  in  fact,  being  illness,

 In  Aligarh  there  is  a  university  and  a  business  centre  as  well,  but  there  is  no  reserva-
 tion  quota  for  that  city.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  विरोधी  सदस्य  बोल  चुके  कांग्रेस  के  37  कौर  वक्ता  we  बाकी  यदि

 यह  वक्ता  अरपना
 अधिकार

 छोड़  दें  तो  मंत्री  महोदय  ग
 बुलाया

 जा  सकता  है  ।

 संसदीय  कार्य  मंत्री  मुझे  इस  बारे  में  सहयोग  दें
 ।

 संसदीय  ara  मंत्रालय  में  उप  मंत्रो  बी०  :  मैं  मानता  हूं  कि  वक्ता  की  लम्बी

 सुची  है  ak  अ्रध्यक्ष  महोदय |  हैं  ९  का  निदेश है प्र  कि  श्री  वाजपेयी  के  संकल्प  को  2.  30  बजे  लिया  जाये
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 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee:  (Gwalior):  Since  there  is  a  long  list  of  speakers,  you  may
 withhold  this  and  take  up  my  motioa  at  2-30.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  सभी  कांग्रेसी  सदस्य  sat  अधिकार  छोड़  दें  तो  भी  मंत्री  महोदय  कम  से

 कम  घन्टा  तो  लेंगे  इससे  भी  समय  2.30  से  ऊपर  हो  इसके  बाद  बोनस  विधेयक

 है  जिसे  पास  करना  आवश्यक

 संसदीय  कार्य  dat  के०  :  श्राप  कोई  भी  उचित  समय  नियत  करके  गिलोटीन

 का  उपयोग करें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  ठीक  मैं  गिलोटीन  करके  मंत्री  महोदय  को  बुलाता

 रेल  मंत्री  ललित  नारायण  :  मैं  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  वाले  सदस्यों  को  धन्यवाद

 देता  मैं  केवल  कार्यकरण  तथा  औद्योगिक  सम्बन्धों  को  नेता

 श्री  झाजाद  का  यह  कथन  है  कि  यदि  हम  लोको  कर्मचारियों  से  वर्गानुसार  सौदेबाजी  न  करते  तो

 हड़ताल  टल  जाती  ।  परन्तु  यदि  हमने  लोको  कर्मचारियों  से  समझौता  न  किया  होता  तो  ag  हड़ताल  के

 दिनों  में  हमारा  साथ  न  देते  ।

 गोहाटी  मेल  wet  लोकप्रिय  सिद्ध  हुई  में  इसके  सुझाव  देने  के  लिए  श्री  अजाद  को

 वाद  देता हूं  ।

 मध्य-प्रदेश में  रेलवे  लाइनों  की  सदस्यों  का  मुझे  पता  सर्वेक्षण  के  men  दिये  चुके

 भ्रामक  दृष्टि  से  माना  जाता  है  कि  यह  हानिकर  होंगे  परन्तु  मैं  केवल  श्रमिक  पहलू  को  ही  महत्व  नहीं

 जो  झाज  लाभदायक  नहीं  है  वह  कल  लाभदायक  हो  सकता

 मैं  इस  सिद्धांत  में  विश्वास  करता  हूँ  कि  विद्युत  तथा  परिवहन  की  ट्रपति  मांगें  जैसे  ही  हम

 बिजली  atc  परिवहन  की  व्यवस्था  करते  हैं  va  क्षेत्र  का  विकास  प्रारम्भ  हो  जाता  है  श्र  कुछ  समय  में

 ही  यह  लाभदायक  सिद्ध  हो  जाती  है  ।

 किरायों  में  वृद्धि  करने  का  जोरदार  विरोध  किया  गया  मैं  यह  मानता  हूँ  कि  पहली  बार

 पूरक  बजट  में  इतने  अधिक  किराये  बढ़ायें  जा  रहे  लेकिन  ऐसा  करने  के  लिए  हम  विवश  हो  गये  थे  ।

 रेलों  से  यात्ना  करने  वाले  लगभग  72 प्रतिशत  लोग  इस  वृद्धि  से  शभ्रप्रभावित  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं

 कि  29  प्रतिशत  लोगों  को  अधिक  किराया  देना  पड़ेगा

 माननीय  सदस्य  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  से  चिंतित  रेलवे  वित्त  व्यवस्था  संकट  में  है  ।

 इस  संकट  के  ae  1964-65  से  देखें  जा  सकते  हैं  जब  रेलवे  भ्र पने  विकास  कार्यों  के  लिये  पर्याप्त  धन

 एकत्र नहीं  कर  सकी  1966-67  से  स्थिति  कौर  खराब  हो  गई  तथा  रेलवे  सार्वजनिक  राजकोष

 में  झपना  वार्षिक  भाग  न  दे  1972-73  के  wa तक  रेलवे  पर  सामान्य राजस्व  का  110.68

 करोड़  रुपये  का  ऋण  था  तथा  1973-74  के  तक  यह  बढ़  कर  200  करोड़  रुपया हो  जायेगा

 रेलवे  के  वित्तीय  कार्यकलापों  पर  सामान्य  झारी  प्रगति  का  नहीं  अपितु  मूल्यों  के

 कर  एक  झर  किराये  पौर  भाड़े  की  वृद्धि  में  अन्तर  शौर  दूसरी  भ  र  मंजूरी  श्र  रेलवे  के  लिये  श्रावश्यक

 वस्तुग्रों  की  मूल्य  वृद्धि  का  बड़ा  प्रभाव  पड़ा
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 Supplementary
 Demands  for  Grants  (Railways),  September 9,

 197:

 विभिन्न  wal  में  विधि  sie  तीसरे  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  को  लाग  करने  के  परिणामस्वरूप

 tat  सें  कर्मचारियों  पर  होने  वाला  व्यय  बढ़  गया  इसके  कर्मचारियों  संबंधी

 जो  1973 में  518.8  करोड़  रुपये  1974  में  627.  करोड़  रुपये  हो  गया  है  भर  मार्च

 1975  के  wat  तक  1974  के  बाद  मंजूर  किये  गये  महंगाई  भत्तों  को
 न

 जोड़ते  इस  व्यय के

 841  करोड़  रुपये  हो  जाने  की  आशा  इसके  रेलवे के  व्यय  में  वेतन  कौर  मजूरी  का  भाग

 दो  वर्ष  में  60  प्रतिगत  से  70  प्रतिगत  तक  बढ़  गया  है  ।

 1961-62 की  तुलना  में  रेलवे  का  खर्चे  370,  3  प्रतिशत  ae  गया  दूसरी  कौर  इस  वृद्धि
 के

 बाद  भी  किरायों  शौर  भाड़ों  में  इस  अवधि  में  182.7 ate  181.  2  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई

 मेरे  सामने  यही  विकल्प  था  कि  या  तो  सारा  भार  सामान्य  राजकोष  पर  डाला  जिसका

 तान  बढ़े  हुए  कर  के  रूप  में  सब  या  यह  भार  रेलों  का  उपयोग  करने  वाले  ही  काफी  विचार

 करने  के  बाद  मैंने  बीच  का  रास्ता  ag  वृद्धि  करते  समय  मैंने  समावादी  रुख  अपनाया  है  तथा

 जन  साधारण  के  fea  को  ध्यान  में  रखा  है  ।

 वर्तमान  संकट  की  स्थिति  में  हमें  न  केवल  व्यय  में  मितव्ययिता  के  लिये  सादगी  का  वातावरण

 उत्पन्न  करना  है  बल्कि  watt  आस्तियों  को  अधिकाधिक  अधिक  उत्पादिकता  कौर  अच्छी  सेवा से
 माता

 यात  में  भी  उच्च  स्तर  प्राप्त  करना  नई  चेतना  उत्पन्न  करने  के  लिये  रेलवे  के  उच्च  प्रबंधकों  को
 बता

 दिया  गया  है  कि  प्रत्येक  अधिकारी  का  कार्य  उसको  सौंपे  गये  कार्य  वास्तविक  प्रगति के  wae  पर

 जांचा  जायेगा  प्रत्येक  गलती  तथा  शभ्रसफलता  के  लिये  मैंने  व्यक्तिगत  जिम्मेदारी नियत  करने  का  निर्णय

 किया  गलती  करने  ary  भ्र धि कारियों को  परिणाम  भुगतने  होंगे  ।

 यह  arte  लगाया  गया  है  कि  उत्तर  बिहार  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  शरीक  रेल  लाइनें  बिछायी

 जा  रही  उत्तर  बिहार  भ्र ौर  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  सर्वाधिक  निधेन  भाग  जहां  शायद  प्रति
 व्यक्ति

 प्राय

 सबसे  कम  परन्तु  इन  क्षेत्रों  की  भूमि  उपजाऊ  है  कौर  वहां  पर  नकदी  जैसे
 तम्बाकू

 श्र  धान  तथा  गेहूँ  की  खेती  हो  सकती  इन  क्षेत्रों  में  कृषि  पर  आधारित  उद्योगों  के  विकास  की  बहुत

 गुंजाइश  इसलिये  इन  क्षेत्रों  को  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  साथ  साथ  प्राथमिकता  दी  गई  पहाड़ी  क्षेत्रों  में

 रेलये  लाइनें  बिछाने  की  दृष्टि  से  नंगल-तलवाड़ा  लाइन  के  काम  को  इस  वर्ष  area  किया  नई

 लाइने  बिछाने  के  बारे  में  बिहार  ak  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  के  साथ  देश  के  wea  भागों  की  तुलना  में  कोई  विशेष

 व्यवहार नहीं  किया  गया  हालांकि  इन  क्षेत्रों  के  लोगों  द्वारा  पहले  बर्दाश्त  की  गई  कठिनाइयों  को  देखते

 इनके  साथ  सहानुभूति  की  जानी  चाहिये  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  हमारे  सवारी  माल  डिब्बों  तथा  रेल  इंजनों  के  रख  रखाव
 का

 स्तर

 विश्व  के  अन्य  देशों  की  तुलना  में  बहुत  कम  जो  सही  नहीं  रेलवे  ने  रोलिंग  स्टाक
 के

 रख

 में  सुधार  करने  का  एक  जोरदार  कार्यक्रम  area  किया  कल-पुर्जों  को  मंगाने  के  लिये  भरसकਂ  प्रयत्न

 fat  जा  रहे  इसके  यातायातो की  आवश्यकता  की  पूति  के  लिये  डीज़ल  रेल  इंजनों  की

 उपलब्धता में  बहुत  सुधार  हुआ  है  ।

 सवारी  डिब्बों  की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  एक  बड़ा  अभियान  आरम्भ  किया  गया

 रेलवे  as  के  अधिकारियों  तथा  संबंधित  जोनों  के  भ्रधिका।रयों  द्वारा  व्यक्तिगत  रूप  से  निरीक्षण  किया

 जाता  इसके  अतिरिक्त चोरी  को  रोकने  के  लिये  भी  प्रभावी  सुरक्षात्मक  कदम  उठाये  गये
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 भामा
 अनुपूरक  अनुदानों  की  मांगें

 197475

 यह  कहा कहा  गया  है  कि  हमारे  रेल  Sra,  सवारी  atc  माल  डिब्बों  का  उपयोग  केवल
 60

 श्रीमती  है  यह  सही  नहीं  atte  यह  85  प्रतिशत  है  और  विश्व  के  किसी  भी  देश  की  तुलना
 में  यह

 बहुत  कच्छा  है  ।

 “
 कोयले  के  लदान  की  1974  में  समाप्त  होने  वाले  छः  महीनों  में  प्रति  दिन

 7300
 वैगन

 इसमें  बहुत  सुधार  gar  है  कौर  aver  के  महीने  में  प्रतिदिन  लदान  की  श्रौसत
 8200

 वैगन  बनती

 मध्य  भारत  के  कोयला  क्षेत्रों  में  में  प्रतिदिन  1200  वैगन  कोयले  का  लदान
 रेलवे

 ने
 ले  जाने  वाले  पूरे  कोयले  का  लदान  किया

 इस्पात  कारखानों  को  ने  जाने  वाले  कोकिंग  कोल  कौर  साफ  कोयले  की  ढुलाई  भी  संतोषजनक

 ढंग  से  हुई  रेलवे  ने  जून  1974  के  बीच  16.  4  लाख  टन  तैयार  इस्पात  को  भी  ढोया  है

 इस्पात  कारखानों  के  वर्तमान  उत्पादन  को  ही  नहीं  बल्कि  1.  2  लाख  टन  कौर  माल  को  भी  ढोया  गया
 है  ।

 यह्  माल  हड़ताल  के  पहले  से  जमा  पड़ा  न  था  ।

 आयातित  तथा  देशी  खाद्यान्नों  तथा  उर्वरकों  की  ढुलाई  संबंधीं  सभी  मांगों  को  हाल  में  पूरा

 किया  जा  है  ।  भ्रमण  झाम  माल  की  ढलाई  संबंधी  मांगों  कों  परा  करने  की  स्थिति  में  पर्थाप्त

 हैं  ।  गत  वर्ष  इसी  अवधि  की  तुलना  में  पिछले  तीन  महीनों  में  रेलवे  द्वारा
 30

 लाख

 टन  अतिरिक्त माल  ढोया  गया  है  ।

 रेलवे  वैगनों  द्वारा  माल  मंगाने  वालों  को  यह  ईमानदारी  से  सोचना  चाहिये  कि  रेलवे  बैगन  शीघ्रता

 मे  खाली  किये  जाने  चाहिये  तथा  इनका  दुरुपयोग  नहीं  करना  इस  विलम्ब  तथा  दुरुपयोग  से  रेलवे
 की

 यातायात  क्षमता  कस  हो  जाती  गेंद  की  बात  है  कि  रेलवे  द्वारा  लगाये  गये  विलम्ब  शुल्क  का  alas

 प्रभाव नहीं  पड़  रहा  है

 1972  से  विलम्ब  शल्क  की  दरों  को  बढ़ाकर  तत्सम्बन्धी  नियमों को  tay  कड़ा  कर

 दिया  गया  इस  विधि  के  फलस्वरूप  एकत्र  किये  गये  शल्क  1972-73  में  17.91  करोड़  रुपये

 1971-72  में  15.  3  करोड़  रुपय  को  तुलना  म  1973-74  A  यह  22.4  HL(s  WH  Tia  हू

 यह  प्रश्न  किया  जा  सकता  है  कि  इन  प्रभारों  को  ate  क्यों  नहीं  बढ़ाया  जाता  है  क्योंकि  माल  शेर

 में  खड़े  वैगनों  का  माल  उठाया  नहीं  जाता  ।  परन्तु  इस  प्रकार  की  दण्डात्मक  कार्यवाही  से  व्यापारी  की  अपेक्षा

 उपभोक्ता  पर  अधिक  बोझ  पड़ेगा  क्योंकि  वस्तु  के  मूल्य  में  वृद्धि  कर  दी  हम  भारतीय
 ग्र धि नियम  और  शस्य  fatal  में  संशोधन  करते  पर  विचार  कर  ताकि  रेलवे  में  पड़े

 माल  या  रेलवे  के  मालगोदाम  में पडे  माल  जिये  उठाया  न  गया  राज्य  सरकार  या  wear  एजेन्सियों

 के  सुपुर्द  कर  दिया  जाये  जो  इसका  निपटान  कर  दें  ।

 हड़ताल  के  प्रारम्भ  में  ही  पता  लगा  कि  14  लाख  रेल  कर्मचारियों  में  स ेलगभग  8.  5  लाख

 चारी  म्रय ते  काम  पर  गे  रहे  तथा  ES  हो  कर्म  वासियों  ने  हड़ताल  में  भाग  लिया  ग्रोवर वह  भी  धमकी

 हिसा  की  कार्यवाहियों के  डर  से  ।

 हड़ताल  के  YS  होने  पर  समस्त  भारतीय  रेलवे  में  हरनेक  तोड़-फोड़  के  मामले  avi  रेल सम्पत्ती

 की  तोड़-फोड़  को  रोकते  तथा  यात्नियों  को  सुरक्षा  तथा  काम  पर  art  के  इच्छुक  कर्म  rifcayt  की

 जानों  को  सुरक्षा  के  लिए  सोमा  सुरक्षा  राज्य  सरकार  पूजा  रेलवे  gear  होन  गाईड  तथा  अन्य

 दलों  को  तैनात  करने से  ga  दमनात्मक  कार्यवाही  नहीं  कदा  जा  सकता  |  जब  राष्ट्र  की  झयंव्यवस्या

 भर  जन  जीवन  खतरे में  पड़  गया  तो  सरकार  को  अनिवार्यतः  उपयक्त  कार्यवाही  करनी  पडी
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 Demands  for  Grants  (Railways),

 सरकार  को  उपचारात्मक  कार्यवाही  के  रूप  में  गिरफ्तारियां  करनी  पड़ीं  तथा  अनेक  कर्मचारियों  को

 हड़ताल  से  पूर्व  और  उसके  बाद  उनकी  हिंसात्मक  गतिविधियों के  लिये  सेवा  से  बरखास्त करना

 19883  गिरफ्तारियां  की  गई  थीं  जिनमें  से  25  कमेंचारियों  को  छोड़कर  बाकी  सब  को  रिहा  कर  दिया

 गया  16749  कर्मचारियों  को  नौकरी  से  बरखास्त  किया  गया  है  अथवा  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया

 इनमें  से  अब  तक  8,090  कर्मचारियों  को  नौकरी  पर  बहाल  कर  दिया  गया  शेष  कर्मचारियों की

 कपिल  सुती  जायेंगी  ak  तब  उन्हें बहाल  किया  जायेगा  ।  हड़ताल  में  भाग  लेने  के

 स्वरूप  5.  91  लाख  रेल  कर्मचारियों  की  सेवा  में  व्यवधान  झरा  गया  है  ।  इनमें  से  लगभग  2  लाख  कर्मचारियों

 की  सेवा  अवधि  में  व्यवधान  को  माफ़  कर  दिया  गया  है  ।

 कर्मचारियों  की  वैयक्तिक  अपीलों  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया  जा  रहा  है  ak  wa  तक  बहुत

 से  कर्मचारियों  को  नौकरी  पर  बहाल  कर  दिया  गया  है  waar  इनकी  सेवा  अवधि  में  व्यवधान  की  सजा

 माफ  कर  दी  गई  यह  निरन्तर  चलने  वाली  प्रक्रिया  है  रेलवे  प्रशासन  इस  संबंध  में  हर  सम्भव

 कार्यवाही कर  रहा

 व्यक्तिगत  ort  पर  विचार  करके  हमने  50  प्रतिशत  कर्मचारियों  को  पहने  ही  सेवा  में  वापस  ले

 लिया  मैंने  रेलवे  प्रशासन  को  यह  निदेश  भी  दिया  हैकि  वे  व्यक्तिगत  mite  पर  सहानुभूतिपूर्वक  ae

 शीघ्रता  से  विचार  मैंने  wa  उनको  यह  निदेश  दे  दिया  है  कि  ऐसी  अपीलों  की  प्राप्ति  के  6  सप्ताह

 के  भीतर  इन  पर  विचार  कर  लिया  जाये  कौर  कर्मचारी  को  इसका  निर्णय  दे  दिया  जाये  ।

 विपक्ष  के  कुछ  सदस्यों  ने  कुछ  कर्मचारियों  के  मामले  जिन्होंने  रिट  याचिकाएं  दायर  की

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  निर्णय  का  उल्लेख  किया  एक  मामले  में  रेलवे  प्रशासन  द्वारा  रेलवे

 चारी  अनुशासन  ota  नियम  1968  के  नियम  14  (0)  के  अन्तर्गत  की  गई  कार्यवाही  को  उच्च

 न्यायालय  ने  वेध  घोषित  कर  दिया  फिर  इन  कर्मचारियों  के  विशिष्ट  सामने  में  न्यायाघीश  ने

 बरखास्तगी  ३  को  इस  art  पर  रद  कर  दिया  है  कि  दिए  गए  कारण  पर्याप्त  नहीं  न्यायालय  के

 इस  निर्णय  पर  अध्ययन  हो  रहा  है  ait  सरकार  कानूनी  सलाह  के  आघार  पर  कार्यवाही  करेगी  ।

 रेलवे  में  ग्रनुशासन  पुनः  स्थापित  हो  गया  है  akc  इस्पात  तथा  अन्य  आवश्यक  वस्तु  के

 लदान  कायें  में  निरन्तर  सुधार  हो  रहा  गाड़ियों  के  समय  पर  चलने  की  स्थिति  में  भी  निरन्तर  सुधार

 हो  रहा  है  ।

 दक्षिण-मध्य रेलवे  के  मामले  बड़ी  रेल  लाइनों  मीटर  गेज  लाइनों  के  aims  क्रमशः

 97.3  प्रतिशत  wie  95.  4  प्रतिशत  दक्षिण-पुर्व रेलवे  में  aims  40,  05  प्रतिशत  पश्चिम  रेलवे

 में  बड़ी  लाईन  कौर  मीटर  गेज  लाइनों  के  आंकड़े  89. 2  82.  6  प्रतिशत  हैं  ।

 मैं  सदन  को  यह  आश्वासन  देना  चाहता  हूं  कि  नैमित्तिक  श्रमिकों  और  हड़ताली  कर्मचारियों  के

 मामलों  पर  यथासम्भव  सहानुभूति  के  साथ  विचार  किया  परन्तु  उन  निष्ठावान  कर्मचारियों  कौर

 भ्र धि कारियों  की  कीमत  पर  जिन्होंने  संकट  के  समय  हमारा  साथ  दिया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  व्यवस्था  बनाये  रखिए  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  दोनों  आर के

 सदस्य  कयों  उत्तेजित हैं  क  ee we

 श्री  मुहर मुहम्मद  जमीलुरंहमान  :  हम  भी  कुछ  स्पष्टीकरण चाहते  हैं
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 9  1974  अनुपूरक
 अनुदानों  की

 की  मांगें
 |  मांगें

 1974-75

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  At  विचार  में  सदस्यों  को  एक  दो  प्रश्न  पूछने  की  अनुमति  देना  बेहतर  eee  ।

 लेकिन  उन्हें  भाषण  नहीं  देने  चाहिएं  ।

 श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  मैं  रेल  मंत्री से  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  स्पष्टीकरण

 चाहती इसके  सुघार  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 कर्मचारियों  को  परेशान  किये  जाने  के  बारे  में  भी  मैं  स्पष्टीकरण  चाहती  छः  सप्ताह  की  सीमा

 रखी  मई  इसकी  कब  से  wen  मानी  जायेंगी
 ?

 छः  सप्ताह से  ज्यादा  समय  से  पहने  ही  भ्र पी लें

 पढ़ी  हुई  उन्हें  या  के  wae  क्यों  नहीं  निपटा  दिया  जाता
 ?

 महोदय  ने  इस्पात  के  बारे  में  कार्यचालन  क्षमता  की  चर्चा  की  ।  इस्पात  मन्त्रालय  के  अ्रनुसार

 1  1974  को  इस्पात  का  भण्डार  जमा  हो  गया  था  aval  की  कमी की  भी  गम्भीर  समस्या

 उस  बारे  में  थी  स्थिति  स्पष्ट

 Shri  Md.  Jamilrrahman:  The  dedicated  and  loyal  workers,  who  stood  by  the  Go-

 vernment,  were  very  much,  harassed  and  their  crildren  were  tortured.  would  like  to  know
 about  the  number  of  cases  instituted  and  at  what  stage  such-cases  stand  as  also  about  the

 help  extended  by  the  Ministry  of  Railway.

 et  दौनेन  भट्टाचार्य  :  दो  सप्ताह  पूर्व  इसी  सदन  में  प्रधान  मंत्री  की  उपस्थिति  में  श्री

 सोमनाथ  चटर्जी  ने  एक  ऐसे  मामले  का  उल्लेख  किया  था  जिसमें  एक  कर्मचारी  को  श्रान्तिरिक  सुरक्षा  कानून

 के  श्रन्तगंत  दो  साल  तक  जेल  में  रखा  उस  पर  यह  आरोप  था  कि  उसने  कर्मचारियों  को  हड़ताल  में

 भाग  लेने  के  लिए  भड़काया  ।  उस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 रेलवे  ae  ने  पश्चिम  बंगाल  की  जनता  को  यह  स  ही

 द बड़ी  लाइन  प्रधान  ने  उसकी  arere  शिला  रखी  उस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की

 बिहार  की  भ्रमरा-सासाराम लाइट  रेलवे  के  बारे  में  मैंने  रेल  मंत्री  को  अभ्यावेदन  दिया  था  ।  उन्होंने

 मूझे  आश्वासन  दिया  था  कि  वह  मामले  की  जाँच  ५० १५ करण  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 Shri  N.P.  Yaday  (Sitamarhi):  I  would  like  to  know  whether  there is  any  proposal  to
 introduce  an  Express  train  in  the  near  future  between  Narkatiaganj  to  Pahlejaghat  via

 have  a  broad  gauge  line  between  Darbhanga  to  Narkatiaganj  via  Sitamarhi;  if  not,  what
 Darbhanga  and  Sitamarhi;  if  so,  when  ?  Whether  there  is  any  proposal  to

 are  the  reasons  therefor?

 उपाध्यक्ष  महोदय  मावलंकर  व्यवस्था  का  प्रश्न

 et
 पो०

 जो  मावलंकर  :  जिन  सदस्यों  ने  भाषण  नहीं  दिए  वे  भी  स्पष्टीकरण

 पुछ  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  :  अगर  हम  परम्पराश्रों  का  सख्ती  से  पालन  तो  जिन  सदस्यों  ने  भाषण  दिए  हैं

 we  तो  प्रश्न  goa  ही  नहीं

 st  आर०  ato  बड़े  15  कर्मचारियों को  बर्खास्त  किया  जा  रहा  17  व्यक्तियों

 को  निलम्बित  किया  जा  रहा  पचास  व्यक्तियों  की  सेवायें  समाप्त  की  जा  रही  2000  मामलों  में

 सेवा  भंग  को  समाप्त  नहीं  किया  जा  रहा  350  मामले  न्यायालयों  में  ग्रनिर्णीत  पड़े  ।  मध्य  प्रदश

 में  रेल  कर्मचारियों
 पर

 व्यवसाय  लगाया  जाता  परन्तु  गुजरात  में  व्यवसाय-कर  नहीं  लगाया  जाता
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 Shri  Shanker  Dayal  Singh  (Chatra):  The  broad  gauge  railway  line  between  Gaya  to

 Barkakana,  via  Chatra  and  Hazaribagh  has  been  pending  fora  long  time.  A  survey  was
 under  taken  in  1945-46.  I  would  like  to  urge  that  a  fresh  survey  should  be  undertaken
 and  this  railway  line  should  be  sanctioned.

 थ्रो ०  wg  दण्डवत  :
 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  ने  यह  निर्णय  दिया  था  कि  रेल  कर्मचारियों

 की

 सेवा  संविधान  के  अनुच्छेद  311  का  उल्लघंन  करके  समाप्त  की  गई  यह  गैर-कानूनी

 इसलिए  इन  कर्मचारियों  को  नौकरी  पर  बहाल  किया  जाना

 थी  पी०  एम ०  मेहता  अगर  भावनगर  को  शीघ्र  कोयला  नहीं  tar  गया  तो

 2500  कंधार  भ्र पनी  नौकरी  से  हाथ  धो

 st  एल०  एन०  मिश्र  :  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  ने  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  स्पष्टीकरण

 पूछा  मैं  उनसे  हूं  कि  रेलवे  की  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कुछ  नये  तरीके

 निकालने  सप्ताह  की  अवधि  कपिल  प्राप्त  होने  की  तारीख  से  गिनी  जिन  लोगों  ने

 पहले  adit  उनके  मामलों  में  भी  सप्ताह  की  अवधि  ara  से  गिनी  यें  मामले

 लाखों  की  तादाद  में  इस्पात  की  स्थिति  के  बारे  में  में  पहले  ही  वक्तव्य  दे  चुका  हूं  ।

 श्री  जमालू  रेहमान ने  निष्ठावान  कर्मचारियों  के  कष्टों  के  बारे  में  उन्हें  कुछ  सुविधायें  दी

 गई  हैं  धौर  लंगर  कुछ  कौर  सहायता  देने  की  आवश्यकता  तो  हम  वह  देने  में  हिचकिचायेगा  नहीं  ।

 श्री  दीनेन  भट्टाचार्य  ने  आन्तरिक  सुरक्षा  कानून  के  ade  गिरफ्तार  कर्मचारियों  के  बारे  में

 उल्लेख  किया  ।  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  कि  उनके बारे  में  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  वह  तो  में

 कल  पत्न  श्री  शंकर  दयाल  सिंह  ने  चतरा-हजारीबाग  रेल-लाइन  का  प्रश्न  झगर

 श
 नया  सर्वेक्षण  वहू  कराने  के  इच्छुक  तो  सर्वेक्षण  करा  दिया  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय के

 निर्णय  का  हम  अध्ययन  कर  रहे  हैं  इस  बारे  में  कानूनी  राय  ले  रहे

 1. न babs  i  STD Led  .  Yaday  2  ह ६ A  question  has  not  been  replied  to.

 Shri  L.N.  Mishra  :  So  far  as  railway  line  from  Darbhanga  to  Narkatiaganj  is  concerned
 it  could  not  be  doubled.  I  would  beexamining  the  question  of  introducing  an  Express  train

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अनेक  कटौती  प्रस्ताव  मेरे  सामने

 थी  एस०  एस०  बनर्जी  :  मेरे  कटौती  प्रस्ताव ०  90  शौर  91  को  श्रलगं से  मतदान

 के  लिए  रखा  जाए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्यार  कोई  सदस्य  चाहता  है  कि  उसके  दौ  प्र्  We  को  अरना  से  मतदान

 के  लिए  रखा  तो  उसपे  wat  से  मतदान  के  जिए  रवा  प्रय  पो  wt  प्रस्ताव  एक

 साथ  मतदान  के  लिए  रखे  जायेंगे  ।

 थो  एम०  mag  मेरे  कटौती  प्रस्ताव  सं०  151,  152  पौर  208  को

 से  मतदान  के  लिए  रखा

 श्री  पी०  एम०  मेहता  :  मेरे  कटौती  प्रस्ताव  do  95  को  अलग  से  मतदान  के  लिए  रखा

 श्री  कार  ato  बड़े  :  मेरे  कटौती  प्रस्ताव  Go  66  67  को  प्रति  से  मतदान  के  लिए

 रखा  जाये  |
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 18  1896  अनुपूरक  भ्रनुदानों  की  मांगें  1974-75

 पो०  जी०  मावलंकर  :  मेरे  कठौती  प्रस्ताव  स०  47  को  अलग  से  मतदान  के  लिए  रखा

 जाय  श्र  कटौती  प्रस्ताव  Wo  51  कौर  63  को  एक  साथ  रखा  जाय  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटोती  प्रस्ताव  सं०  47  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  हुआ

 The  cut  motion  No  47  was  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष महोदय  gre  फोटो  प्रस्ताव  Wo  51  प्रौढ़  63  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  श्रस्वोकृत

 हिए

 The  cut  motion  Nos.  51  and  63  were  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष महोदय  हारा  कटोती  प्रस्ताव  सं०  66  67  मतदान  के  लिए  रखें  गये  तथा

 कत  हुए

 The  cut  motion  Nos.  66  and  67  were  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  wa  में  कटौती प्रस्ताव  90  मतदान के  लिए  रखना है

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  90  मतदान  के  लिए  रखा  गया  सभा  में  मत

 विभाजन  हम्ना

 The  cut  motion  No.  90  was  put  .

 The  Lok  Sabha  divided.

 पक्ष में  54  at kA.
 Ayes

 विपक्ष में  Noes  161.

 me  ac  it  ( ६:  ६ प्रस्ताव  अस्वीकृत  हुआ ॥

 The  cut  motion  was  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  91  मतदान  के  लिए  रखा  गया  श्रस्वोकृत

 gat

 The  cut  motion  No.  91  was  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  सं०  95  मतदान  के  लिए  रखा  गया  और  श्रेणीकृत

 gar

 The  cut  motion  No.  95  was  put  and  negatived

 महोदय  हारा  कटौती  प्रस्ताव  do  151,  152  208  मतदान  के  लिए  रखे  गये

 कौर  स्वीकृत हुए

 The  cut  motion  Nos.  151,  152  and  208  were  put  and  negatived

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  शेष  सभी  कपोतों  प्रस्ताव  मतदान के  लिए  wa  गये  कौर  स्वीकृत हुए

 All  the  other  cut  motions  were  put  and  negatived
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 Appropriation  (Railways)  No.  4.  Bill,  Bhadra  18,  1896  (Saka)

 ——— EEO:
 U

 ae

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  31  1975 को  समाप्त  होनें  वाले  वर्ष  के  लिए  निम्नलिखित az

 पूरक  अनुदानों  को  मांगे  संसाधन  के  लिए  रखी  गई  ak  स्वीकृत  हुई  ।

 The  following  demands  for  Supplementary  grants  for  the  year  ending  march,  1975  were

 put  and  adopted.

 ———  ——

 ee
 Yo

 ee

 क

 सचालन  व्यय--प्रशासन  8,8  1,  62,000

 संचालन  व्यय--मरम्मत  और  अनुरक्षण  23,  20,00,000

 संचालन  व्यय--परिचालन  कर्मचारी  20,16,47,000

 1,34,25,000 संचालन  व्यय--परिचालन  और  ईन्धन  को

 ं

 10  2,91,66,000
 —

 संचालन
 व्यय--कर्मचारी  कल्याण

 विनियोग
 संख्या

 4  विधेयक  1974

 APPROPRIATION  (RAILWAYS)  NO.  4  BILL,  1974

 रेल  मंत्री
 एल

 ०
 एन

 ०
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1974-75

 की  dart  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  ate  राशियों  के  संदाय  ate  विनियोग  को

 प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जायें
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रश्न  यह  है
 :

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1974-75  की  सेवायों  के  लिये  भारत  की  संचित

 निधि  में  से  कतिपय  ate  राशियों के  संदाय  ate  विनियोग को  प्रभावित  करने  वाले  विधेयक  को

 पुरःस्थापित करने  की  भ्र नू मति दी  जाये  ।””

 थो  एल०  एन०  मिश्र
 :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  रेलों  के  प्रयोजन  वित्तीय  वर्ब  1974-75

 की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित  निधि  में  कतिपय  ate  राशियों  के  संदाय  कौर  विनियोग  को

 कृत  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  विधेयक  वर्ष  1974-75  की  सेवायों  के  लिये  भारत  को  संचित

 निधि  में  कतिपय  शौर  राशियों  के  संदाय  शौर  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर

 बिचार  किया  जाये  14.0

 st  एस०  एम ०  बनों  :  मंत्री  महोदय  ने  जो  आश्वासन  दिया  है  उसे  मैंने  सुना

 इस  मामले में  मंत्री  महोदय  को  ak  बिलम्ब नहीं  करना
 आज  भी  मंत्नी  महोदय के  हों

 के  अनुसार  10,000  स्थायी  कमेंट्री  तथा  हजारों  5  से  10  वर्ष  की  सेवा  कर  लेने  वाले  कर्मचारी  बेकार

 घूम  गहे  केवल  का पुर में  ही  506  कर्मचारियों  में  से  172  को  ही  सेवा  मैं  वापस  लिया  गया  है
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 1  सं०  4  1974  पुर:स्थापित 9  1974 ना
 विनियोग

 इलाहाबाद  डिवीज़न  संघ  का  कोई  भी  कर्मचारी  सेवा  में  वायस  नहीं  लिया  गया  मैं  मंत्री  महोदय  से

 moe  करता  हूं  कि  मेरा  सुझाव  स्वीकार  किया  स्थाई  त्लैमितिक  सभी  प्रकार  के

 what  को  तुरन्त  सेवा  में  वापस  ले  लिया  जाना  जिन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  तोड़  फोड़  waar

 हिंसा  कें  area  हैं  उन्हें  सेवा  से  निलम्बित  किया  जाना  चाहिये  निकाला  नहीं  जाना  चाहिये  ।

 भ्रष्टाचार  के  गम्भीर  पर  भी  हम  उन  लोगों  को  सेवा  से  निकालने  की  मांग  नहीं  करते

 संभा  में  या  हमने  श्री  तुलमोहन  राम  को  सभा  से  निकालने  की  मांग  नहीं  की  है  aah  उनके  विरुद्ध

 पैसा  लेने  के  आरोप  हिसा  तथा  डराने  धमकाने  के  मामलों  का  निर्णय  न्यायालय  में  होना  चाहिये  ।

 रेल  कर्मचारियों  रक्षा  कर्मचारियों  तथा  ढाक-तार  कर्मचारियों  को  बोनस  दिया  जाना  चाहिये  ।

 wat  तो  बोनस  समिति  का  प्रतिवेदन  भी  ar  चुका

 स्थायी  रूप  से  यह  निर्धारित  कर  दिया  जाना  चाहियें  कि  रेलवे  एक  उद्योग  है  उपज  नहीं

 इस  सम्बन्ध  में  न्यायालय  ने  जो  निर्णय  दिया  है  उस  पर  भी  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 रेलवे  we  में  या  तो  कर्मचारियों  के  प्रतिनिधि  लिये  जाने  चाहियें  अन्यथा  tad  बो  को  समाप्त

 कर  दिया  जाना  चाहिये  ।  रेल  हड़ताल  में  भाग  लेने  के  कारण  जिन  कर्मचारियों  ar  सेवा  से  निकाल

 feat  गया  उन्हें  सेवा  में  वापस  लिया  जाना  चाहिय े।

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna):  First  of  all,  ह  would  like  to  request  that  all  those  emp-
 loyees  against  whom  action  has  been  taken  for  participating  in  railway  strike  should  be
 taken  back  ‘in  Service.  In  Danapur  division  of  Eastern  Railway,  only  a  very  low  employee
 have  been  taken  back  on  duty.  Out  of  the  fifty  five  Office  bearers  and  the  members  of  execu-
 tieve  only  two  employees  have  been  taken  back  on  duty.  If  things  go  on  like  this,  there  will
 be  no  contentment  and  harmoning  relation’s  between  the  employees  and  the  administration

 Secondly,  I  would  like  to  request  that  the  corruption  prevailing  these  days  should  not  go
 unchecked.  We  should  also  be  very  careful  about  the  expenditures.  Wasteful  expenditures
 Should  not  be  allowed  at  any  cost.  I  can  quote  instances  where  huge  amount  is  involved

 in  wasteful  expenditure  D.S.  Danapur  is  Charging  two  or  three  thousand  rupees  for  reins-
 . ti .  ing  an  employee  dismissed  or  suspended  for  participating  in  Railway  Strike.  Railway
 Bord  a;  well  as  the  Railway  Minister  are  aware  of  such  corrupt  practices.  I  think,  things
 wll  nyt  improved  so  long  as_  the  present  Chairman  of  Railway  Board  and  the  present
 Rvivg,  Minister  continue  in  Office.

 Siri  चिप  Limaye  (Banka)  :  A  Steam  Locomotive  driver  has  been  arrested  on  the
 charge  of  setting  a  tanker  on  fire.  This  is  a  false  allegation.  The  said  driver  did  not  parti-
 cipate  in  the  railway  strike.  Even  then  he  is  being  punished  This  is  a  reward  Govern-
 ment  is  giving  to  loyal  workers.

 Secondly,  there  is  no  question  of  any  sort  of  violence  or  sabotage  by  those  workers
 who  were  arrested  on  Ist  May.  All  such  workers  should  be  taken  back  immediately.
 The  Chairman  of  the  Railway  Board  and  the  Divisional  Superintendent  are  asking  these

 work2r3  a  nd  Union  leaders  to  remove  Shri  George  Fernandes  from  railway  union  and  from
 Ta:  »fte>  of  the  President  of  All  India  Railwaymen’s  Federation.  व  would  like  the  Hom
 म mm vw  to  clarify  the  matter.

 Thirdly,  in  Jasidi  region,  several  passenger  trains  have  been  cancelled.  These  train
 should  be  restored.

 श्री
 दीने

 भट्टाचार्य
 :

 बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  में  लाइट  रज  के  बारे  में  कुछ

 नहीं  बताया  गया  मैं  रेलवे  में  सामान्य  स्थिति  के  बारे  में  स्पष्ट  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  ।  मंत्री  मर्दो

 दय  कुछ  नहीं  बता  रहे  सामान्य  स्थिति  तब  तक  नहीं  लाथी  जा  सकती  जब  तक  मूलप्रति  तथा

 से  निकाले  गये  कर्मचारियों  को  वापस  नहीं  लिया  कर्मचारियों  के  सन्तुष्ट  होने  पर  ही  सामान्य
 स्थिति  लाई  जा  सकती
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 Introduced

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  ने  सेवा  से  निकालने  के  sew  किन अवध  घोषित  कर  दिय
 ite’

 रेल  मंत्री

 को  कलकत्ता  भूमिगत  रेल  परियोजना  की  प्रगति  के  बारे  में  भी  कुछ  बताना  चाहिये  था  |

 श्री  पी०  who  मावलंकर
 :

 मंत्री  महोदय  को  समूचे  रेल  शझ्रधिनियम को  तुरन्त

 संशोधित  करना  चाहिये  ।

 ara  रेल  मंत्री  तथा  उनके  साथियों  पर  रेलवे  बोर्डे  के  अधिकारियों  का  इतना  अधिक  भार  है  कि

 यदि  रेलवे  श्रधितियम  को  संशोधित  भी  कर  दिया  जाये  तो  भी  पता  नहीं  इससे  रेलवे  बोर्ड  के  कार्यकरण

 पर  कोई  प्रभाव  पड़ेगा  waar  नहीं  ?

 मैं  सरकार  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यदि  सरकार  रेल  कर्मचारियों से  देश  सेवा  की  प्रपेक्षा

 करती  है  तो  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  कि  रेल  कर्मचारियों  में  we  विचारधारा  न

 जो  कर्मचारी  हिसा  तथा  तोड़  फोड़  की  घटनाओं  में  अ्न्तबंस्त  नहीं  हैं  तुरन्त  सेवा  में  वापस  लिया

 जाना  चाहिये  |

 गुजरात  में  कभी  तक  बहुत  सी  यात्री  गाड़ी  रद  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  e |

 इन  गाड़ियों  को  शीघ्र  ही  फिर  से  चालू  किया  जाना

 वैगनों  की  सप्लाई  बहुत  कम  होने  के  कारण  सौराष्ट्र  तथा  कच्छ  के  क्षेत्रों  से  नमक  बहुत  कम

 उठाया  जा  रहा  वैगनों  की  सप्लाई में  वृद्धि  की  जानी  नमक  उद्योग  को  यदि  सीसे ਂ

 श्रेणी  में  ले  भराया  जाये  तो  सौराष्ट्र  तथा  कच्छ  के  क्षेत्रों  को  बड़ी  cea  मिलेगी  ।

 साबरमती  रेलवे  कालोनी  के  9000  निवासियों  को  स्वच्छ  पेय  जल  प्राप्त  नहीं  होता  इस

 बारे  में  मंत्री  महोदय  को  स्थिति  का  स्पष्टीकरण  करना  उन्हें  इस  ध्यान  चाहिये  ।

 मती  रेलवे  कालोनी  के  लड़के  लड़कियों  के  लिये  शिक्षा  सुविधाघरों  की  भी  व्यवस्था  की  जानी  चाहिये  ।

 sit  एल०  एन०  मिश्र  :  जहां  तक  ्  की  बात  नमक  के  लिये  वैगनों  का  म्रावंटन

 राज्य  सरकार  की  सिफारिश  पर  नमक  ि  द्वारा  किया  जाता  रेल  मंत्रालय  का  कार्य  केवल  नमक

 आयुक्त  की  सिफारिशों  को  पूरा  करना  नमक  के  लिये  रेल  मंत्रालय  अपनी  ate  से  ही  वैगन

 fea  तो  नहीं कर  सकता

 केवल  अ्रहमदाबाद  क्षेत्र  में  ही  सवारी  गाड़ियां  रद  नहीं  की  गई  प्राप़्त  कोय  ला  उपलब्ध न

 होने  के  कारण  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  बहुत
 सी

 सवारी  गाड़ियां  रद्द  पड़ी  इस  समस्या  का  शीघ्र ~

 ही  समाधान  निकालने  के  प्रयास  किये  जा  रहे

 जहां  तक  रेलवे  अधिनियम  में  संशोधन  का  प्रश्न  है  मैं  भी  इस  बात  का  समर्थक  हूं  कि  इस

 ब्दी  पुराने-प्रधितियम
 में  संशोधन  होना  चाहिये

 श्री  भट्राचाये  ने  लाइट  रेलवे  के  बारे  में  पूछा  बिहार  में  अशं--ससाराम  लाइट  रेलवें  को  अपने

 हाथ  में  लेना  संभव  नहीं  जहां  तक  हाबड़ा  लाइट  रेलवे  का  प्रश्न  इस  पर  कार्य  area  हो  चुका

 है  श्र  यह  प्राथमिकता  में  भूमिगत  रेलवे
 का

 कार्य  भो  निर्धारित  कार्यक्रम  अनुसार  चल

 रहा  है  परन्तु  यह  कार्य  सोवियत  संघ  के  सहयोग  से  किया  रहा
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 As  regards  the  Question  of  arrest  raised  by  Shri  Madhu  Limaye  I  can  only  say  that
 the  information  is  not  available  with  me  but  I  will  definitely  explain  the  position  on

 receipt  information.

 As  regards  employees  arrested  on  Ist  May,  I  had  said  that  the.  general  amnesty  can
 not  be  granted  but  the  employees  against  whom  there  are  no  charges  of  violence  and
 sabotage  will  be  taken  back.

 The  Chairman  of  Railway  Board  has  got  nothing  to  do  with  the  trade  union
 leadership  of  Shri  George  Fernandes.  But  we  can  not  be  silent  spectators  if  the  workers
 are  mislead.

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 रेलों  के  प्रयोजनार्थ  वित्तीय  वर्ष  1974-75  की  सेवाओं  के  लिये  भारत  की  संचित

 निधि  में  से  कतिपय  ate  राशियों  के  संदाय  ग्राम  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  Bn  ।

 The  motion  was  adopted.

 Shri  Ramavatar  Shastri  :  On  a  point  of  order  Sir.

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 कृपया  श्राप  मेरी  बात  मैं  खड़ा  हूं  यदि  आपका  इस  विषय  पर  ही

 व्यवस्था  का  प्रश्न  है  तो  श्राप  प्रश्न  रख  सकते  हैं  ।

 प्रश्न यह  है

 खण्ड  2,  3,  खण्ड  1,  ga  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में

 जोड़  दिये
 waਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.

 खण्ड  2,  3,  श्रनूसुयो  खण्ड  1,  अधिनियम  qa  तथा  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये

 Clause  2,3,  the  schedule,  clause  1,  the  Enacting  of  formula  and  the  Title  were  added
 to  the  Bill.

 रेख  dat  एल ०  gto
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 ७

 सकी  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  wey यह  है

 विधेयक  को  पारित  किया  जायेਂ

 ताव  स्वीकृत

 The  motion  was  adopted.
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 Paymeats  of  Bonus  (Amendment)  Bill  Bhadra  18,  1896  (Saka)

 बोनस  संदाय  विधेयक

 Payment  of  Bonus  (Amendment)  Bill

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  सरल  सा  विधेयक  है  जिसके  श्रन्तगंत  सरकार  द्वारा  कर्मचारियों  को

 वर्ष  1973-74  के  लिये  बोनस  दिये  जाने  की  व्यवस्था  मेरे  विचार  से  इस  विधेयक  पर  किसी  भी

 सदस्य  को  कोई  ऑआ्रापत्ति  नहीं  होगी ।

 श्रम  ait  पुनर्वास  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  बाल  गोविन्द
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता

 बोनस  संदाय  1965  का  शौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  राज्य

 सभा  gra  पास  किये  रूप  विचार  किया  जाये  ऋ

 sit  एस०  एम०  बनर्जी  बोनस  सब  कर्मचारियों  को  दिया  जाना  चाहिये

 दीनेन  भट्टाचार्य  :  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  बोनस  की  सुविधा  सरकारी

 रेलवे  तथा  उन  aa  कर्मचारियों  को  भी  उपलब्ध  होनी  चाहिये  जिन्हें  इस  समय  बोनस  प्राप्त  नहीं

 हो  रहा  है  ।

 att  प्रसन्न  भाई  मेहता  :  इससे  सरकार  की  सीमित  श्रमिक  नीति  का  पता  चलता है

 इस  अधिनियम  के  अ्रच्तगत  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  तथा  सहकारी  वाणिज्यिक  उपक्रमों  के  सभी

 कर्मचारी  शामिल  किये  जाने  चाहिये ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  का  आश्वासन देना  चाहिये  कि  बोनस

 आयोग  द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  बाद  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  कौर  वाणिज्यिक  उपक्रमों
 ar  निगमों  के  सब  कर्मचारियों को  बोनस  देने  के  बारे में  सरकार  विचार  करेगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  है  मंत्री  महोदय  इन  सब  प्रश्नों  पर  विचार  करेंगे  ।

 प्रश्न  as  है  ——

 बोनस  संदाय  1965  का  शर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  राज्य

 सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप  में  विचार  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हंसा ॥
 The  Motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  2  झर  3,  खंड  1,  qa  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक का

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  Motion  was  adopted.

 खंड 2  शौर  3,  खंड  1,  अधिनियमन  सुत्र  कौर  विधेयक  का  am  विधेयक  में  शोध  दिये

 Clauses  2  and  3,  clause  1,  the  Enacting  Formula  and  the  title  were  added  to  the  Bill.

 at  बाल  गोविन्द  बर्मा
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता
 विधेयक  को  पारित  किया  जाये ।”

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह

 विधेयक  को  पारित  किया  जान

 36



 9  1974  fea  प्रानिन्सिज  मैंगनीज  कौर  कम्पनी  लि०  के  शेयर  के  प्रस्तावित
 श्रंतरण वे के  बारे में  वक्तव्य

 ऋण  काना

 ग्रस्त
 हत

 The  Motion  was  adopted.

 उपाध्यक्ष  कुछ  महत्वपूर्ण  सभा-पटल  पर  रखने  के  लिए  मंत्रियों  ने  शभ्रनुमति  मांगी

 अरब  वे  war  कर  सकते हैं  ।

 सेन्ट्रल  प्राविन्सिज  मैंगनीज़  कौर  wert  लि०  के  शेयर  के  प्रस्तावित  अन्तरण  के  बारे में  वक्तव्य

 Statement  Re.  Proposed  transfer  of  Share  of  Central  Provinces  Manganese  Ore
 Company  Ltd

 इस्पात  खान  मंत्रालय  में  उप  मंत्रों  सुबोध  मैं  सेन्ट्रल  प्रोचिन्सिज  मैंगनीज

 श्र  कम्पनी  लिमिटेड  के  शेयर  के  प्रस्तावित  अन्तरण  के  बारे  में  श्री  बसन्त  साठे  द्वारा  21  1974

 को  सभा  में  नियम  377  के
 धीन  उठाये  गये  मामले  के  अनुसरण  में  एक  वक्तव्य

 सभा
 पटल  भर

 रखता हूं  ।

 21  1974  को  सेन्ट्रल  प्रोविन्सिज्ध मैंगनीज़  झोर  कम्पनी  लि०  पी०  एम०  Fe)

 के  शेयर  प्राप्त  करने  के  बारे  में  श्री  कार  एन०  कपूर  की  गतिविधियों  के  सम्बन्ध  में  श्री  वसन्त  साठे

 द्वारा  रखे  गए  प्रस्ताव  पर  मैंने  एक  वक्तव्य  देने  का  झ्राश्वासन  दिया  था  |

 wea  प्रोविन्सिज  मैंगनीज़  कौर  कम्पनी  लि०  एक  स्टिंग  कम्पनी  है  जो प्रेट-ब्रिटेन  में  निगमित

 यह  कम्पनी  सन्‌  1901  से  वर्तमान  मध्य  प्रदेश  तथा  महाराष्ट्र  के  कुछ  जिलों  में  कारोबार  कर  रही

 सन  1961  में  इस  कम्पनी  gra  लिए  गये  कछ  पटटों  के  नवीकरण  का  प्रशन  उस  समय  art

 समझौते  से  यह  फैसला  किया  गया  कि  सी  पितमो  के  पास  19  पट्टों में  से  18  पट्टों  काम  के

 लिए  एक  नई  कम्पनी  बनाई  इस  तरह  मैंगनीज  ate  इंडिया  लि०  का  गठन  हुमा  जिसमें  49%

 शेयर  सी०पी०एम०श्रो०  के  थे  और  HT  51%  शेयरों  भें  भारत  मध्य  प्रदेश  कौर  महाराष्ट्र की  ह

 सरकारें  बराबर  की  भागीदार  थीं  ।

 एक  पट्टा  wae  बालापुर  हमेशा  सी०पी०एम०श्रो०  के  पास  था  जिसका  नवीकरण  सन्‌  1971

 में  था  ।  सरकार  ने  इसका  नवीकरण  करने  से  इन्कार  कर  दिया  ।  कम्पनी  ने  महाराष्ट्र उच्च  न्यायालय

 को
 नागपुर  न्यायाधीश  में  मुकदमा  दायर  कर  दिया  रोधनादेश  प्राप्त  कर  लिया  जिससे  उनको  इस

 सम्पत्ति  को  झपने  कब्जे  में  रखने  की  aqua  सिल  यह  रोधनादेश  aw  भी  लाग

 इस  मकदमे  को  लड़ने  के  लिए  कदम  उठाए  1972  में  सी  ०पी  एयरो  ने  न्याय

 लय  के  बाहर  इस  मुकदमे  का  हौसला  करने  के  लिए  लन्दन  से  प्रतिनिधि  भेजे  ।  उन्होंने  यह  पेशकश

 को  कि  az  इस  खनन  पट्टे के  सम्बन्ध  में  झपने  अधिकारी  छोड़ने  को  तैयार  थ

 कि  भारत  सरकार  मैंगनीज  atc  इंडिया  लि०  सी  ott
 ०

 एम  करो  के  49%  शेयर  बातचीत  द्वारा

 किए
 गए  मूल्यों  पर  ले  ले

 ।

 1973  में  सी  off  out  x Dao  के  तत्कालीन  प्रबन्धकों  के  प्रतिनिधियों  से  बातचीत  की

 ।  जबकि  यह  मामला  wat  विचाराधीन  ही  था  तो  सरकार  को  यह  मालूम  हुआ  कि  सी  of]  ०  एम  ont  ०

 के  मालिक बदल  गए  शर  सो  ०पी  एमाले  में  मैजोरिटी  इन्टरेस्ट  भारतीय  मूल  के  नए  लोगों ने  प्राप्त
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 Statement  re.  Incident  on  5-9-74  at  Industrial  Training  September  9,  1974

 Institute,  Arab-Ki-Sarai,  New  Delhi

 कर  लिया  पूछताछ  करने  पर  ag  पता  चला  कि  के  rat  arm  दुम  मेम  बक

 इस  कम्पनी  का  अध्यक्ष  बन  गया  है  कौर  उसका  बेटा  श्री  राम  नाथ  कपूर  निदेशक  मंडल  में  निदेशक  नियु

 क्त  किया गया  जब  मैंगनीज कौर  इंडिया  लि०  में  सी  ०पीं०एम०श्रो०  के  49%  शेयर  प्राप्त  करने  के

 लिए  बातचीत  प्रारम्भ  की  गई  थी  उसके  are  मैंगनीज  ak  इंडिया  fro  की  वित्तीय  स्थिति  बिगड़  पई

 इस  बात  को  तथा  सीपीएम भो  के  प्रबन्धकों  के  बदल  जाने  की  बात  को  देखते  हुए  मैंगनीज

 ar  इंडिया  लि०  में  सी  पितमो  के  शेयर  प्राप्त  करने  के  पहिले  प्रस्ताव पर  पुनः  विचार  करना

 आवश्यक हो  यह  फैसला  किया  गया  है  कि  सी  पीएम ग्रो  के  तत्कालीन  प्रबन्धकों  के  साथ  पहिने

 की  गई  बातचीत  खत्म  कर  दी

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  1973,  के  अधीन  ऐसी  विदेशी  कम्पनियों  के  लिए  भारत

 में  कारोबार कर  रही  हैं  अथवा  जिनके  भारतीय  कम्पनियों में  शेयर  हैं  भारत  में  कारोबार जारी
 रखने

 के  लिए  अथवा  ऐसे  हिस्से  भ्र पने  पास  रखने  के  लिए  रिज  बैक  आफ  इंडिया  से  अनुमति  प्राप्त  करना

 alae  सी०पी०एम०य्ो०  से  ऐसे  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  feat  बैंक  श्राफ  इंडिया  पर

 विचार कर  रहा

 कुछ  समाचार-पत्रों  में  सी  ०पी०एम०झ्रो०  तथा  श्री  ग्रीन  कपूर  की  गतिविधियों  के  बारे  में

 समाचार  प्रकाशित  हुए  इन  समाचारों  में  इन  दोनों  के  द्वारा  कई  कम्पनियों  के  शेयर  प्राप्त  करने  संबंधो

 सौदों  का  उल्लेख  किया  गया  wa  तक  हमारे  पास  इसके  बारे  में  पुरे  तथ्य  नहीं  पूरे
 तथ्यों

 का

 पता  लग  जाने  के  पश्चात्‌  ही  यह  फैसला  किया  जायेगा  कि  क्या  सी  पितमो  के  वर्तमान  प्रबन्धकों

 waar  श्री  atte  एन०  कपूर  की  कथित  गतिविधियों  के  लिए  उनके  विरुद्ध  कार्रवाई की  जा  सकती

 मैं  सदन  को  यह  ग्रा श्वा सन  देता  हूं  कि  कोई  भी  निर्णय  लेने  से  पूरव  सरकार  इस  मामले  के  सभी

 पर  पूरी  तरह  विचार

 औद्योगिक  प्रशिक्षण  ava  को  नई  दिल्‍ली  में  5  1974 को  हुई  घट

 के  बारे  में  वक्तव्य

 Statement  Re.  Incident  on  5-9-74  at  Industrial  Training  Arab  Ki  Sarai,
 ew  | है

 गृह  मंत्रालय तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 में  औद्योगिक  प्रवीण

 गरब  की  निज़ामुद्दीन  नई  दिल्‍ली  में  5  1974  को  हुई  घटना  के  सम्बन्ध में

 एक  वक्तव्य सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 5  1974
 को

 लगभग
 12.20  बजे प०  प०  निजामुद्दीन पुलिस  स्टेशन  पर  जानकारी

 मिली  कि  औद्योगिक  प्रशिक्षण  की  निजामुद्दीन के  छात्र  बसों  को  रोक  रहे  हैं  ।  इस

 सुचना  के  मिलते  ही  निजामुद्दीन  पुलिस  स्टेशन
 की  एक  छोटी  सी  पुलिस

 की
 लकड़ी  संस्थान  के  गेट  पर  जा  पहुंची

 site  उनके  हस्तक्षेप  करने  पर  बसों  को  चलने  दिया  छात्रों  ने  कुछ  बसों  पर  करने
 की

 कोशिश की  किन्तु  कोई  हानि  नहीं  wal  ने  बसो ंके  चलने  पर  रोष  प्रकट  किया  ak  पुलिस

 पर  ईटें  फेंकनी  शुरु  कर  पथराव  कुछ  अविक  जाने  लगा  जिसके  फलस्वरुप  अतिरिक्त  पुलिस

 बल  बताना  पड़ा  ।  मथुरा  रोड  पर  यातायात  में  परिवहन  करना  पड़ा  ।  छात्रों  की  संख्या  बढकर

 400
 हो  मई  att  पुलिस  अधीक्षक

 तथा  सब-डिवीजनल  मजिस्ट्रेट  भी  वहां  पहुंच  पुलिस फिर  भी  बड़े

 संयम  से  स्थिति  का  सामना  करती  रद्दी  ।
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 18  1896  )  बिहार के  छह  नगर  में  5  1974  को  पुलिस  द्वारा

 ा
 गोली  चलाये  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य

 लगभग  2  बजे  म०  Yo  स्थिति  अधिक  खराब  हो  गई  जबकि  इस  बात  की  आशंका हुई  कि  कुछ

 कांस्टेबलों  को  संस्थान  की  इमारत  के  श्रीधर  खींचकर  ने  जाया  गया  इस  बात  पर  पुलिस
 को

 कांस्टेबलों  की  खोज  के  लिए  इमारत  के  भ्रमर  प्रवेश  करना  पड़ा  ।  छात्रों  ने  इसका  कड़ा  विरोध  किया

 जिसके  कारण  पुलिस  को  oral  को  तितर  बितर  करने  के  लिए  8  बार  arg  गैस  गोले  फेंकने  पड़े
 ।

 तत्पश्चात

 छात्र  इमारत  के  विभिन्न  भागों  में  गए  ate  उन्होंने  पुलिस  पर  र्न्टें  फेंकी  र  विभिन्न  स्थानों  से  पुलिस

 वालों  को  घायल  किया  ।

 जब  गुम  कांस्टेबलों  की  कर्मशाला  में  खोज  की  रही  थी  तो  छात्र  निरन्तर  इसका  कड़ा
 विरोध

 कर  रहे  थे  उस  समय  संस्थान  के  प्रिसीपल  ने  पुलिस  दल  को  सुचित  किया  कि  एक  घायल
 कांस्टेबल

 संस्थान  में  औषधालय  में  पड़ा  gar  है  जो  कि  संस्थान  की  मुख्य  इमारत  के  बीच  में  स्थित  जब  पुलिस

 को  एक  टुकड़ी  को  झ्रौवधालय  की  झ्रोर  भेजा  गया  तो  wal  ने  रोकने  का  भरसक  प्रयास  किया  ।  कभी

 wat  पुलिस  को  लाठी  का  भी  प्रयोग  करना  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इमारत के  अन्दर

 कोई  कांस्टेबल  नहीं  रोका  डे  इसके  लिए  इमारत  के  शेष  भागों  की
 भी

 खोज  करनी  पड़ी
 ।

 इसमें  संस्थान  के  स्टाफ  वालों  ने  भी  उन्हें  सहयोग  fears  इमारत  के  द्र  कोई  न्य  कांस्टेबल  नहीं

 मिला  i  2.
 30

 बजे  म०  To  तक  स्थिति  पर  नियंत्रण  कर  लिया  ati

 बज
 बचाव  छात्रों  को  गिरफ्तार  किया  गया  उनमें  से  नौ  को  साधारण  चोटें  आई  सभी  छात्रों

 को  जीत  पर  छोड़ते  के  ale  दे  दिये  गये  इस  घटना  में  सब  डिविजनल  मजिस्ट्रेट  तथा  पुलिस

 ग्रघिकारो  जिनमें  पुलिस  अधीक्षक  तथा  सब-डिविजनल  पुलिस  अधिकारी  भी  सम्मिलित  घायल  हुए

 तो  वायन  कांस्टेबल  प्रभो  सो  अस्पताल  में  ह  गिरफ्तार  छात्रों  के  विरूद्ध  निजामुद्दीन  पुलिस  स्टेशन

 में भार कोय  as  संहिता  को  घारा  147/148/149/186/353/332/341/342  के  अंतगर्त  मामला

 aq  किया  पया  है
 प्रो

 मामले  को  जांच  को  जा  रही
 नव  ee

 खि (| दार  के  gat  लगर  में  5  1974  को  पुलिस  हारा  गोली  चलाये  खाने  के  बारे  में  चैतन्य

 Statement  Re.  Police  Firing  at  Kurtha  town  in  Bihar  on  5-9-1974

 गृह  मंत्रालय तथा  कामिक  विभाग  में  राज्य  मंत्री  राम  निवास
 :

 में  बिहार  के  कुर्था
 नगर  में  5  1974 को  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाए  जाने  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  सभा  पटल  पर

 रखता हूं

 लिडार  सरकार  से  श्राप  सुचना  के  wry  शोषित  दल  ने  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  are  144

 गौर  मार्ग  car  1971  के  नियम  69(1)  के  प्रीत  जारी  निषेशादेशों  के  उल्लघंन  में  कुर्ता  के

 खाड  ता  में  प्रदश  सौर  घेराव  wafer  किया ।  fea  के  लगभग  12  बजे  लगता  1000

 लोगों  को
 न्

 मोड़  ने  पुलिस  को  बेरा  जोड़  उत  योर  Et  को  या  को  ।  उन्होंने  खण्ड  कार्यालय  के
 बराम  जाते  को  प्रयास  किया  ।  ats  को  तितर  भीतर  करते  के  जिए  पुलिस  ने  चलाई
 इव  औज  ws  16.0  जोग  भो  शामिल  हो  गए  तथा  उपने  उम्र  ate  पीक  रूप  धारण  कर  लिया  ।

 Spore  ver  के  पिर  जवा  लागों  में  मे  हुड  जाया  के  पावे  देवी  यही  गल्डाप्ते  ate  लाठियां  थीं

 भीड़  द्वारा  tray  किये  जाते  के  परिणामस्वरूप  एक  पुरजित  उपाध्यक्ष  समेत  65  अधिकारियों  को  चोटें
 > ats  तोड़  कर  रहो  थी  ate  पुनीत  का  लाडो  बजे  area  साबित  gar  भीड़  णा  नेतायों

 ने  उसे  हित  का  ate  as  कार्यालय  के  अ  धि
 ८
 io  | कारियों  कौर  कर्मचारियों  पर  हमला  करने  तथा
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 Bhadra  18,  1896  (Saka) Statement  re.  Police  Firing  at  Kurtha  town  in
 Bihar  on  5-9-74

 कार्यालय  पर  अधिकार  कर  लेने  के  लिए  उकसाया
 ।

 भीड़
 की

 कौर  से  कुछ  गोलियां  भी  चलाई  गई  जिसके

 खण्ड  कर्मचारियों के  परिवारों  की  तीन  aft  को  छरे  लगे
 ।

 चूंकि  स्थिति  काबू  से

 बाहर  हो  रही  धन  ate  सम्पत्ति  को  खतरा  पैदा  हो  गया  था  शौर  पुलिस  का  लाठी  चीज़ें  निष्प्रभावी

 सिद्ध हो  चुका  इसलिए  जहानाबाद के  एस०
 डी०

 एम०  ने  गोली  चलाने  का  आदेश  कुल

 कर  5  गोलियां  चलाई  इसके  फलस्वरुप  शोध  त  दल  के  नेता  ake  भूतपूर्व  मंत्री  मारे  गए  तथा  तीन

 अन्य  व्यक्ति  घायल  जरूरी  लोगों  को  पटना  मेडिकल  कालेज  अस्पताल  में  भेजा  खण्ड  कार्यो

 लय  के  कर्मचारियों  के  परिवारों  की  तीन  महिलाओं  को  भी  उक्त  हस्पताल  में  भेजा  गया
 ।

 बिहार  सरकार  ने  जांच  आयोग  अधिनियम  के  अन्तर्गत  इस  घटना  की  जांच  के  लिए  एक  आयोग

 गठित  किया  झ्रायोग  में  राजस्व  बोर्ड  के  सदस्य  श्री  एस०  सी०  राय  राज्य  सरकार  ने

 मृतक के  परिवार  के  लिए  20,000  रुपये का  अनुग्रह  पूर्ण  मतदान  भी  मंजूर
 किया

 है

 स्थिति  पर  अब  नियंत्रण है

 श्री  ज्योतिर्मय बसु
 :  मेरा एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है

 प्रत्यक्ष  महोदय ने
 यह

 घोषणा  की  थी  कि  सरकार  को  भूख  से  हुई  मौतों  ak  प्रभाव  की  स्थिति  के  बारे  में  अनिवार्य  रूप  से

 वक्तव्य  देना  यद्यपि  एक  सप्ताह  व्यतीत  हो  गया  है  फिर  भी  wet  तक  इस  बारे  में  कोई
 वक्तव्य

 नहीं  दिया  गया  ।

 et  श्याम नन्दन मिड  :  कुर्ता  में  गोलीਂ  चलाये
 जाने  से  एक  भूतपूर्व  मंत्री  की  मृत्यु

 हुई  इससे  वहां  तनाव  बना  द्वारा  है
 ।  चूंकि यह  रना  छोटा  वक्तव्य  क्यां इसे  पढ़ा  नहीं  जा  सकता

 ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri  (Patna)  :  It  has  been  brought  to  the  notice  of  the  Govern-

 ment  that  an  agency  of  C.I.A.  is  working  in  Meghalaya.  The  Minister  of  Home  Affairs

 had  to  make  a  statement  on  the  subject,  but  he  has  not  made  any  statement  so  far  in

 this  matter.  It  is  one  of  our  most  important  States  and,  moreover,  it  is  a  border  State.

 We  want  to  know  what  Steps  Government  proposes  to  take  to  stop  the  activities  of

 C.LA.  in  the  State  ?

 उपाध्यक्ष  सहोदय
 :

 तराशा  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  कौर  ध्यान  देंगे
 ।

 एस०  एस०  बनर्जी  :  यह  बहुत  गंभीर  मामला  इस  विषय  पर  चर्चा  की  जानी  चाहिये  और

 फिर  इस  मामले  में  एक  वक्तव्य  दिया  जाना  चाहिये  ।

 उपाध्यक्ष  मंत्री  महोदय  को  माननीय  सदस्य  द्वारा  कहीं  गईं  बातों  को  नोट  करना  चाहिये
 |

 अब  हम  श्री  अटल  बिहारी |  के  प्रस्ताव  को  चर्चा  के  लिये  लेते  हैं  ।
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 9  1974  लाइसेंस  के  देने  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  दियें  गये  अभ्यावेदन  पर  लोक
 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  के

 लिए  संसदीय  समिति  गठित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 लाइसेन्स  देन ेक  बारे  में  वारि  तय  मंत्रालय को  दिये  गये  अभ्यावेदन पर

 लोक सभा  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामलें  को  जांच

 करने क  लिए  संसदीय  समिति  गठित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 Motion  re.  constitution  of  Parliamentary  Committee  to  examine  matter  relating  to  alleged
 signatures  of  21  Members  of  Lok  Sabha  on  a  representation  to  the  Ministry  of  Commerce

 about  grant  of  Licences.

 Shri  Shankar  Dev  (Bider)  :  Sir,  on  a  point  of  order.  A  similar  motion  was  movee
 three  days  back,  when  a  lot  of  disorder  was  created.  I  want  an  as  sutance  from  you  that
 such  disorder  would  not  be  created  again.

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  इस  बात  से  पूर्णतया  सहमत  हूं  कि  हमें  सदन  की  गरिमा  बनाये

 रखनी  उक्त  मामले  को  अब  फिर  से  नहीं  उठाना  चाहिये  हमें  सभा  की  कार्यवाही  जारी  रखनी

 चाहिये  ।

 श्री  पी  ०
 जी

 ०
 मावलंकर  :  मेर  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न है  ।  जबकि  सभा  श्री  वाजपेयी

 शौर  श्री  ज्योतिमंय  बसु  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा  करने  वाली  है  मानसून  सत्न  का  झ्राखिरी  दिन  है

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सदन  के  नेता  सरकार  की  कौर  से  किस  समय  बोलेंगे  कौर  इस  संबन्ध  में

 देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रधान  मंत्री  ने  एक  पत्र  लिख  कर  मुझे  सुचित  किया  है  कि  वह  दिल्‍ली  से

 बाहर  जा  रही  हैं  ale  वह  9  सितम्बर  को  सभा  की  बैठक  में  उपस्थित  नहीं  हो  जहां  तक  चर्चा

 का  संबन्ध  सरकार  की  कौर  से  कोई  भी  मंत्री  उत्तर  दे  सकता  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  सदन  की

 कार्यवाही  में  व्यक्तिगत  ५  नहीं  लगाने  चाहियें  ।

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  I  beg  to  move:

 this  House  resolves  that  with  a  view  to  ensure  high  standard
 of  conduct  in  public  life  by  Members  of  Parliament,a  Parliamentary
 comprising  of  11  Members  nominated  by  the  Speaker,  be  constituted  to  examine
 the  entire  matter  relating  to  the  representation  made  to  the  Ministry  of
 Commerce  over  the  alleged  signatures  of  21  Members  of  Lok  Sabha  ,  the  reve-
 lation  made  by  the  Minister  that  most  of  these  signatures  are  forged  and  the
 actual  allotment  of  licences  to  parties  mentioned  in  the  representation  and  to
 make  necessary  recommendations  in  that

 Mr.  Speaker  in  the  Chair

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए

 The  Governments  bow  down  about  discussion  on  this  motion  has  been  described
 opposition’s  victory  by  Newspapers.  I  feel  it  is  a  victory  of  Indian  democracy.

 In  my  view  this  Licence  Scandal  is  a  watergate  of  India.  We  saw  the  degradation
 of  Democracy  in  the  watergate  but  we  also  witnessed  how  conscious  Democracy  can  force
 the  highest  executive  to  quit  office.  The  licence  scandal  has  brought  out  the  weaknesses
 of  Indian  Democracy  but  its  power  has  not  yet  come  to  light.
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 Motion  re.  constitution  of  Parliamentary  Committee  to  September  9,  1974
 examine  matter  relating  to  alleged  signatures  of  21
 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to

 Ministry  of  Commerce  about  Grant  of  Licences

 There  was  a  news  item  ina  Bombay  weekly.  In  reply  to  a  question  in  the  Rajya  Sabha
 the  Commerce  Minister  admitted  that  a  memorandum  allegedly  signed  by  21  Members
 of  Lok  Sabha  was  received  by  the  Ministry  on  23rd  November,  1972;  that  6  firms  of  Yaman
 and  Pondicherry  were  given  Import  Licences  worth  Rs.  30  lakhs  as  a  result  of  that  Memo-

 randum;  that  the  matter  was  enquired  into  by  C.B.I.  He  also  stated  that  the  Firms  were
 allowed  to  import  Brandy,  Gin  and  Whisky  along  with  other  varied  things,  and  all  this

 was  done  accordingly  to  normes,  rules  and
 regulations.

 If  it  is  a  fact  that  all  this  was  done  according  to  rules  and  regulations  that  the  firms
 are  established  importers,  that  their  names  were  not  black-listed,  and  the  previous  decision
 with  regard  to  the  firms  was  not  fair  and  that  position  has  now  been  rectified  —if  all  this  is
 a  fact  then  why  non  of  these  21  members  is  coming  forward  to  say  that  injustice  had  been
 done  to  those  firms?

 You  will  agree  that  whenever  any  injustice,  it  may  be  of  individual  nature  or  collective

 nature,  is  pointed  out  to  us,  we  write  to  the  Minister  .  But  in  this  matter,  no  Member
 has  come  forward  to  say  that  he  wrote  to  the  Minister.  On  the  contrary,  the  fact  is  that
 20  out  of  those  21  members  have  refused  having  signed  the  said  Memorandum.  They
 have  also  alleged  that  their  signatures  had  been  forged.  Shri  Tulmohan  Ram  ji  is  the  only
 Member  who  has  not  said  anything.  He  is  alleged  to  have  forged  the  signatures  of  others.
 He  is  also  alleged  to  have  made  money.  He  is  also  said  to  have  confessed  his  guilt  before.
 C.B.I.  (Interruptions).  Why  is  he  not  coming  here  and  explaining  his  position  ?  His
 silence  speaks  of  his  guilt.

 Shri  Tulmohan  Ram  represents  Bihar.  How  Pondichery,  Yaman  and  Mahe  firms
 These  firms  have contacted  him  for  recommendation.  He  is  not  so  well-know  a  Member.

 some  contacts  with  men  in  Delhi.  They  had  contacts  with  Shri  Tulmohan.  I  can  give
 their  names.  If  a  Parliamentary  Committee  is  appointed  out  for  investigation,  I  am  |  pre-
 pared  to  produce  a  lot  of  evidence  before  it.  Sir,  mere  conctacts  with  Shri  Tulmohan  Ram  are
 not  adequate  for  getting  a  licence.  It  is  not  possible  unless  he  has  contacts  with  a  Minister.
 He  can  not  get  any  licence  issued.  He  had  contacts  with  Shri  Lalit  Narain  Mishra,  who  was

 It  is  a  fact  that  Shri  Lalit  Narain  Mishra  and  Shri foreign  Trade  Minister  at  that  time.
 Tulmohan  Ram  have  closed  contacts.  Shri  Tulmohan  Ram  is  constructing  a  School  after

 है  WE  me  LEN the  aa  1  of  Pt.  Ravinder  Nath  Mishra,  fathe  4  hri  Lalit  Narain  Mishra.  He  has  collec-
 ted  donation  for  the  same.

 Shri  Mishra  has  confessed  of  having  received  a  memorandum  but  he  has  said  _  that
 the  firms  were  not  issued  licences  during  his  tenure.  But  he  has  not  stated  how  that  was

 received,  According  to  my  information,  the  memorandum  was  prepared  under  directions
 from  Shri  L.N.  Mishra.

 Sir,  before  leaving  the  Ministry  he  made  arrangements  to  issue  licences  to  the  firms.
 The  relations  between  the  two  did  not  change  even  after  the  Change  of  Ministry  of  Shri
 L.N.  Mishra.  Shri  Tulmohan  Ram  has  now  entered  the  field  of  allotment  of  Railway
 Wagons.  Shri  Tulmohan  Ram  has  taken.a  bribe  of  Rs.  21,000  from  M/s.  Vishwakarma
 Salt  Industries  of  Phalodi,  Rajasthan  on  13th  Februatry,  1974  This  amount  was  accepted
 through  a  cheque  in  the  name  of  Shri  Surinder  Kumar  Singh.  This  man  lives  in  the  servant

 quarter  attached  to  Shri  Tulmohan’s  residence.  Shri  Surender  Kumar  Singh  is  known  to
 Shri  Tulmohan  ,  though  during  investigations  it  was  stated  by  Mrs.  Tulmohan  that  they
 did  not  know  him  and  he  did  not  live  there.

 The  cheque  was  to  be  encashed  on  28th  February,  1974.  The  party  had  assured  that

 they  would  pay  the  amount  in  cash  and  collect  back  the  cheque.  But  Shri  Tulmohan  did
 not  wait  and  received  the  amount  from  the  Bank  on  26  th  February,  1974.  When  it  came  to
 the  notice  of  the  Bank  that  the  cheque  bore  the  date  of  28th  February,  1974,  they  went  to
 the  residence  of  Shri  Tulmohan.
 live  there.

 They  were  told  that  Shri  Surender  Kumar  Singh  did  not
 The  bank  contacted  the  party  at  Jaipur,  who  had  issued  the  cheque  and  were

 told  to  contact  two  of  Railway  Board  who  had  also  been  paid  some  On
 the  Holiday,  an  amount  of  Rs.  16,000  was  returned  by  Shri  Tulmohan  Ram.  The  Bank  has

 42



 18  1896  लाइसेंस  के  देते  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्रालय को  दिये  गये  अभ्यावेदन  पर  लोक

 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  के

 —aatesee
 लिए

 संसदीय
 समिति  गति  करने के  बारे  में  प्रस्ताव

 forwarded  all  its  papers  to  its  headquarters.  I  will  prove  this  in  Parliamentary  Committee.
 Shri  Tulmohan  has  taken  an  amount  of  Rs.  5400  from  a_  trader  of  Narela  for  getting  him
 Dalda  Agency.  Shri  Tulmohan  Ram  has  also  cheated  Shri  Chota  Ram  of  Khera  Kalan  in

 disposing  of  his  land.

 This  scandal  is  being  discussed  in  this  country  as  well  as  in  foreign  countries.  There
 is  a  controvercy  about  the  agency  to  undertake  investigations.  As  it  relates  to  the  conduct
 of  Members  of  Parliament,  there  is  a  demand  that  investigations  should  be  carried  out  by  a

 Parliamentary  Committee.  But  the  Government  has  taken  the  stand  that  investigations
 should  be  carried  out  by  C.B.I.  in  the  first  of  this  instance.  We  are  not  in  favour  of  this
 C.B.I.  isa  Governmental  agency.  We  can  not  hope  to  get  justice  from  a  Governmental
 agency  in  such  a  case.  The  file  relating  to  these  licences  has  been  tampered  with.

 Members  of  Parliament  belonging  to  Congress  as  well  as  Members  of  Cabinet  are
 involved  in  this  case.  But  the  Prime  Minister  has  not  spoken  anything  about  the  case  in
 the  House.  But,  while  speaking  at  Ambala,  she  criticised  the  opposition  for  raising  the
 bogey  of  corruption  az1inst  Shri  Mishra  and  others.  When  the  Prime  Minister  has  expressed
 such  views  ,  how  can  we  hope  to  get  justice  from  C.B.1.  Shri  Mishra  is  shielded  by  the  Prime
 Minister.

 We  all  know  the  way  Shri  T.  Sen,  Director,  C.B.I.  was  appointed  He  has  acted  as
 a  tool  in  the  hands  of  certain  persons.  As  he  has  been  a

 conyenient  tool,  he  is  being  granted
 extension.

 Daring  th:  last  session,  I  had  raised  the  matter  of  C.B.I.  enquiries  against  two  Officers
 of  C.C.LE.  Office.  But  he  has  not  so  far The  Minister  had  promised  to  find  out  the  facts.
 divulged  the  facts  before  the  House.

 A  Cine  Laboratory  of  Bombay  was  issued  an  import  licence  worth  Rs.  40,000.  Later
 on,  the  amount  was  raised  to  Rs.  2,92,000  C.B.I.  inquiry  into  the  matter  revealed  that  a
 Member  of  Parliament  was  connected  with  that  case,  one  Mr.  Aiyyar  had  given  a  Radio
 Transister,  a  Room  Cooler,  a  Record  Player  and  some  cash  amount  to  that  Member  of
 Parliament.  When  it  was  proved,  C.B.I.  wanted  permission  to  search  the  residence  of  the
 concerned  Member  of  Parliament.  But  the  then  Home  Secretary  was  also  interested  in  the
 case.  So,  the  permission  was  not  granted.  The  matter  has  since  been  hushed  up.  We  believe
 that  C.B.T.  can  not  investigate  this  matter  also  with

 as  well,
 The  demand  for  Parliamentary  probe  has  been  raised  by  some  congress  Members

 It  has  been  reported  in  the  Press  that  50  Members  have  submitted  a  Memorandum
 to  the  Prime  Minister  requesting  that  matter  should  be  referred  to  a  Parliamentary  com-
 mittee.  Public  openion  is  also  in  favour  of  a  probe  by  a  Parliamentary  Committee.  News-
 papers  have  also  expressed  the  view  that  whole  facts  relating  to  this  scandel  can  come  out
 only  in  a  Parliamentary  Committee  probe.

 In  the  present  context,  we  are  reminded  of  th2  famous  Mudgil  Case.  He  was  also
 a  Congress  Member  of  Parliament.  In  order  to  avoid  Prliamentary  probe,  he  wanted  a
 prob:  by  Congress  Party  about  his  conduct.  But  the  then  Prime  Minister  refused  to  agree to  that  request  on  the  g  round  that  as  the  whole  House  was  concerned  with  the  matter,  such
 a  probz  was  neither  feasible  nor  desirable.

 At  that  tim?  wh2a  Shri  Maigil  pointed  out  that  enquiry  may  lead  to  some
 १007 ्ज्य्य्ये £ क ह  rep2rcu3sions,  Pandit  Nehru  had  said  ध्प्बू  donot  understand  your  reference  to
 ‘unforeseen  15921005510715'  in  the  existing  atmosphere  in  the  Not
 Only  that,  Pandit  Nohru  hi  mself  brought  a  motion  against  that.  A  Parliamentary Com  nittee  was  co  nstituted  which  was  given  the  status  of  ‘Court  of  This  Com-
 mitte2  was  not  bd  unib
 play  and  justice  to  811  co

 y  any  technical  rules  and  its  object  was  ascertainment  of  truth,  fair-
 neerned.  But  today,  neither  our  Government  nor  the  Prime  Minis- ter  is  prepared  to  accept  th2  de  nand  of  an  enquiry  by  Parliamentary  Committee.  This

 enquiry  is  being  d:manded  e  ven  by  the  Congress  Party.  Why  should  Government  be
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 Motion  re  constitution  of  Parliamentary  Committee  to  Bhadra  18,  1896  (Saka)
 examine  matter  relating  to  alleged  signatures  of  21
 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to
 Ministry  of  Commerce  about  Grant  of  Licences

 affraid  of  it?  Who  signed  the  Memorandum  ?  Whether  signatures  of  the  memorandum
 were  genuine  or  not  ?  All  these  aspects  which  exclusively  relate  to  Members  of  'Parlia-
 ment  can  only  be  properely  enquired  into  by  a  Parliamentary  Committee.  In  accordance
 with  article  nine  of  Bill  of  Rights,  whatever  is  said  in  the  House  becomes  the  property  of
 Parliament  and  that  cannot  be  looked  into  by  any  outside  agency.

 The  other  reason  is  that  the  process  of  investigation  by  C.B.I.  is  very  slow  and  many
 a  time  it  is  influenced  by  Government.  Today  our  country  is  not  only  confronted  with  the

 problems  of  material  values  of  life  but  it  is  also  confronted  with  the  problem  of  moral
 values.  The  dignity  of  the  entire  House  is  at  stake.  A  bad  name  is  being  given  to  the  en-
 tire  Parliament  and  its  Members.  To  put  honesty,  high  standard  of  conduct  and  purity  of

 Members  of  Parliament  to  test,  I  have  moved  this  motion  so  that  public  confidence  in  the

 highest  institution  of  democracy  is  not  shaken.  If  the  demand  for  a  probe  by  a  Parliamen-

 tary.  Committee  is  accepted,  it  will  add  to  the  dignity  of  Members  of  Parliament.  But
 if  it  is  turned  down  by  the  brute  majority  of  the  ruling  party,  Government  must  bear  in
 mind  that  public  will  not  tolerate  it  and  may  go  against  the  Government.

 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  सबको  यह  मालूम  होना  चाहिए  कि  इंस  प्रस्ताव  से  wage  लगभग  16

 संशोधन  मुझे  प्राप्त  gu  हैं  cat  से  एक  एक  संशोधन  ad  श्री  समर  गुह  वी०वी०

 जनेश्वर  मावलंकर  इरादी  के  नाम  से  यह  सभी  संशोधन  प्रस्तुत  किये  जायें
 ।

 शी  मधु  लिमये  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 1.
 कि  प्रस्ताव

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  कि  संसद  सदस्य  सार्वजनिक  जीवन  में  ग्रा चरण

 का  उच्च  स्तर  बनाये  श्रध्यक्ष  द्वारा  नामनिदिष्ट  11  सदस्यों  की  एक  समिति  गठित

 की  जाये  जो  लोक  सभा  के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को

 दिये  गये  मंत्री  द्वारा  किये  गये  इसे  रहस्योद्घाटन  कि  उनमें  से  अधिकांश  हस्ताक्षर

 जाली  हैं  कौर  अभ्यावेदन  में  उल्लिखित  फर्मों  को  वास्तव  में  श्रलाट  किये  गये  लाइसेंसों
 1

 से  संबद्ध  समूचे  मामले  की  जांच  करें  रोक  उस  संबन्ध
 में

 आवश्यक  सिफारिशें

 के  स्थान  पर  यह  प्रतिस्थापित किया

 17  सदस्यों  की  एक  समिति  जिसमें  सभापति  सहित  विपक्ष  से  8  ate  सत्ताधारी

 दल  से  9  सदस्यों  निम्नलिखित  बातों  की  छानबीन  के  लिये  गठित
 की

 जाये
 :

 कया  कुछ  पार्टियों  को  लाइसेंस  देने  की  सिफारिश  करने  वाले  श्रभ्यावेदन  पर  लोक

 सभा  के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षर  जाली  हैं  अथवा  कया  उनमें  से  कोई

 भी

 कया  इससे  पुर्व  लाइसेंस  के  लिये  उन  पार्टियों  &  प्रार्थना  पत्न  अस्वीकृत  किये  जा

 चुके थे  ;

 क्या  पाटियों  के  लाभ  के  लिये  संघ  राज्यक्षेत्र  पांडिचेरी  के  कुछ  भागों  को  सम्मिलित

 करने  के  उद्देश्य  से  श्रघिसुचना  में  संशोधन  करने
 में  विदेश  व्यापार  वाणिज्य  मंत्रालय

 ने  कोई  ब्र नियमितता  की
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 लाइसेंस  के  देने  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  दिये  गये  झ्र भ्या वेदन  पर  लोक 9  1974

 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  के
 लिए  संसदीय  समिति  गठित  करने  के  बारे

 में  प्रस्ताव

 क्या  dag  सदस्यों  के  इस  ज्ञापन  पर  उस  समय  कोई  कार्यवाही  की  गई  थी  जब

 श्री  एल०  एन ०  मिश्र  विदेश  व्यापार  मंत्नी  थे  र  क्या  लाइसेंस देने  के  लिये  सिद्धान्त

 रूप  में  कोई  निर्णय  उनके  कार्यकाल  के  दौरान  लिया  गया  था  ;

 ड  लाइसेंस  जारी  करने  के  मामले में  वाणिज्य  मंत्री  प्रो०  चट्टोपाध्याय  का  उत्तरदायित्व  ;

 (=)  क्या  हस्ताक्षर  करने  वाले  कथित  सदस्यों  में  से  किसी  ने  अपने  हस्ताक्षरों  के  भ्र सली

 होने  से  इंकार  करके  झूठ  कोई  घूस  स्वीकार  की  wear  अन्य  कोई

 मिलता  या  wae  किया  ;

 (5)  इस  संबन्ध  में  वाणिज्य  मंत्रालय  के  अधिकारियों  अथवा  केन्द्रीय  सरकार के  किसी

 भी  अन्य  अधिकारी की  जिम्मेवारी  ;

 क्या  जिन  पार्टियों  को  लाइसेंस  जारी  किये  गये  थे  ~ ५
 1,  उगट  सची  में  रखा

 गया  था  तथा  सरकारी  अभिकरणों  ने  पहले  ही  उनकी  संदेहास्पद  कार्यवाहियां  की

 सुचना दी  थी  ;

 क्या  ये  पार्टियां  लाइसेंसों  की  सौदेबाजी  करती  रही  है  तथा  उन्होंने  प्राधिकार  पत्न

 अर  अन्य  नियमों  से  संबद्ध  शर्तों  का  उल्लंघन  किया  है

 क्या  घूस  देने  ate  लेने  में  विदेश  व्यापार  मंत्रालय  तथा
 लोक  सभा  के/का  कोई

 कोई  लाइसेंसधारी  तथा  अन्य  क  शामिल थे  ;

 तथा  wa  ऐसे  मामले  जो  अध्यक्ष  अथवा  सभापति  की  राय  में  संगत  हों  ।

 सभा  यह  भी  संकल्प  करती  है  कि  समिति  लोक  सभा  के  शरद कालीन  aa  में  एक  प्राथमिक
 वेदन दे  वै

 श्री  समर  गुह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  प्रस्ताव

 “1  सदस्योंਂ  के  स्थान  पर  “15  प्रतिस्थापित  किया  जाय े।

 कि  प्रस्ताव  के  wea  में  यह  जोड़ा

 समूचे  मामले  की  उपयुक्त  तथा  पर्याप्त  जांच  के  लिये  इस  संबन्ध  में  केन्द्रीय  जांच  wd
 का  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  तथा  इस  मामले  से  संबन्धित  ऐसे  सभी  दस्तावेज  जो  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  तथा  वाणिज्य  मंत्रालय  के  पास  हैं  कब्जे  में  ले  लिये  जायें  एवं  अध्यक्ष  की  अ्रभिरक्षा

 में  रखे  जायें  दण्ड  संहिता  के  विभिन्न  उपबन्धों  के  अधीन  पंजीकृत  मामलों  की  समस्त
 ~

 जांच  तथा  तत्संबन्धी  oer  कार्यवाही  तुरन्त  निलम्बित  की  जाये  ै

 zg एस०  एम०  बनर्जी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  &

 कि  प्रस्ताव
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 Motion  re  constitution  of  Parliamentary  Committee  to  September  9,  1974
 examine  matter  relating  to  alleged  signatures  of  2
 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to

 Ministry
 of

 Commerce  about
 Grant  of

 Licences

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  कि  संसद्‌  सदस्य  सार्वजनिक  जीवन  में  आचरण

 का  उच्च  स्तर  बनायें  अध्यक्ष  द्वारा  नाम निर्दिष्ट  11  सदस्यों  की  एक  समिति  गठित

 की  जाये  जो  लोक  सभा  के  21  सदस्यों  क  कथित  हस्ताक्षरों  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को

 दिये  गये  मंत्री  द्वारा  किये  गये  इस  रहस्योद्घाटन  कि  उनमें  से  अधिकांश  हस्ताक्षर

 जाली  है  ah  अभ्यावेदन  में  उल्लिखित  wat  को  वास्तव  में  were  किये  गये  लाइसेंसों न

 से  संबद्ध  समूचे  मामले  की  जांच  करें  कौर  उस  संबंध  में  आवश्यक  सिफारिशें

 के  स्थान  पर  यह  प्रतिस्थापित किया

 द्वारा  नाम निर्दिष्ट  15  सदस्यों  की  सभा  की  एक  समिति  गठित  की  जाये  जो

 इस  बात  की  जांच  करें  कि  राज्य  सभा  में  27  1974  को  तारांकित प्रश्न

 संख्या  730  के  उत्तर  में  निर्दिष्ट  पार्टियों  को  लाइसेंस  देने  की  सिफारिश  करने  वाले

 पत्र  के  साथ  लोक  सभा  के  कुछ  सदस्यों  के  नाम  जोड़े  जाने  के  फलस्वरूप  किन

 परिस्थितियों  तथा  कारणों  से  समूची  लोक  सभा  की  प्रतिष्ठा
 कम

 हुई  है

 और  समिति  अपना  अन्तरिम  प्रतिवेदन  शीतकालीन  सत्न  के  प्रथम  दिन  प्रस्तुत  करे  ।''

 ato  ato  नायक
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  प्रस्ताव  के  ot  में  यह  जोड़ा

 समिति  में  नामनिदिष्ट  किये  जाने  वाले  11  सदस्य  एसे  हों  जिन्होंने  जीवन  भर  ईमानदारी

 के  साथ  जीवन-यापन  किया  है  एवम्‌  जो  संसदीय  जांच  से  उसके  दौरान  तथा  उसके

 ्  शीरानी  वित्तीय  स्थिति  के  बारे  में  विवरण  प्रस्तुत

 श्री  जनेश्वर  मिश्र  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कि  प्रस्ताव  के  ग्रस्त  में  यह  जोड़ा

 1६  ant  संकल्प  करती  है  कि  समिति  अपना  पहला  प्रतिवेदन  लोक  सभा  के  अगले  aa  के

 श्रीराम  होते  से  पूर्व  प्रस्तुत  करे  ate  समिति  द्वारा  की  जाने  वाली  जांच  संबंधी  कार्यवाही

 खुली  जांच  a  जनता  के  लिये  के  रूप  में

 श्री  पो०  सर  शिनाय  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  a

 कि  प्रस्ताव  मामलेਂ  के  पश्चात्‌  यह  श्रन्तःस्थापित  किया  —

 साथ  ही  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  तथा  विभागों  में  लाइसेंसों  के  ऐसे  सभी

 मामलों  जिनमें  लोक  सभा  के  किसी  सदस्य  या  सदस्यों  द्वारा  किसी  मंत्री  waar

 सरकारी  भ्रमणकारी  से  कोई  सिफारिश  की  गई  या  उन्हें  कोई  भ्र भ्या वेदन  fear  गया

 at  अथवा  ऐसा  किया  जाने  का  संदेह

 श्री  मघ  लिमये  :  मैं  प्रस्ताव  करता

 कि  प्रस्ताव  i,
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 18  1896  लाइसेंस  के  देने  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  दिये  गये  भ्र भ्या वेदन  पर  लोक

 सभा  के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षर  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  के

 भ  लिए  संसदीय  समिति  गठित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 में  उचित  फर्मों  को
 वास्तव

 में
 भ्र लाट  किये  गये  लाइसेंसों से  संबन्ध  समूचे  मामले

 की  जांच  करे  are  उस  संबन्ध  में  आवश्यक  सिफारिशें  क  स्थान  पर  यह  प्रतिस्थापित

 किया  —

 को  दिये  गये  लाइसेंसों  का  ब्यौरा  इन  लाइसेंसों  में  wag  सौदेबाजी के

 हस्ताक्षरकर्ताओओं को  रिश्वत  के  इन  मांगों  का  यदि  कोई  कि

 जांच  के
 दौरान

 संबधित  मंत्री
 को  पद  से

 हटाया  जाये  श्र  संबन्धित  अधिकारियों

 को  निलम्बित  किया  जाये  से  संबन्ध  स  चे  मामले  की  जांच  कर  कौर  भविष्य  में

 मार्गदर्शन  हेतु  उस  सम्बन्ध  में  graven  सिफारिशें करें  )

 a श्री  समर  गह  मैं  प्रस्ताव  करता

 कि  प्रस्ताव  के  पन्त  में  यह  जोड़ा

 >
 611.0  समूचे  मामले  की  उपयुक्त  तथा  पर्याप्त  जांच  कं  लिये  इस  संबन्ध  में  केन्द्रीय  जाच  ब्यूरो

 का  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  तथा  इस  मामले  से  संबन्धित  ऐसे  सभी  दस्तावेज  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  तथा  वाणिज्य  मंत्रालय  के  पास  हैं  कब्जे  में  ले  लिये  जायें  एवम्‌  भ्रध्यक्ष  मी

 अभिरक्षा  में  रखे  जायें  ate  दण्ड  संहिता  के  विभिन्न  उपबन्धों  के  अधीन  पंजीकृत  मामलों

 की  समस्त  जांच  तथा  तत्संबन्धी  wer  कार्यवाही  तुरन्त  निलम्बित  की  जाये  तथा  संसदीय

 समिति  के  निर्देश  पदों  में  निम्नलिखित  विषयों  की  जांच  शामिल  की  संयुक्त

 हस्ताक्षरों  का  मूल  पाठ  तथा  तिथि  शर  उन  शअ्रधिकारियों  के  नाम  जिनहें  21  संसद्‌  सदस्यों

 की  सिफारिश प्राप्त  हुई  उस  पर  भूतपूर्व  विदेश  व्यापार  मंत्नी  द्वारा  की  गई

 क्या  लाइसेंस  जारी  करने  से  ga  हस्ताक्षरों  की  जांच  की  गई

 लाइसेंस  मंजूर  करने  वाले  भ्रमणकारी  अथवा  भ्र धि कारियों  के  क्या  सम्बन्धित

 मंत्री  से  परामश  किया  गया  था  तथा  क्या  उन्होंने  लाइसेंसों  के  प्राथना  al  पर  कोई

 टिप्पणी की  लाइसेंसधारियों  के  नाम  तथा  प्रत्येक  मामले  में  लाइसेंस  की

 इन  लाइसेंसधारियों  का  नाम  उससे  पहले  काली  सूची  में  रखा  गया  था  ak

 यदि  हां  उन्हें  लाइसेंस  जारी  करने  के  क्या  लाइसेंस  बेचे  गये

 यदि  तो  किन  को  ate  किन  शर्तों  पर  कौर  क्या  इन  लाइसेंसों  के  भ्रन्तरण  में

 लिया  ऐजेंसियों  का  हाथ  था  ae  इन  लाइसेंस  को  आयात  हेतु  कब  उपयोग  किया

 सदस्यों  के  हस्ताक्षरों  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  का  आदेश  क्यों  प्र

 कब  दिया  गया  ate  क्या  के  सम्पादक  से  arcs  किया  गया  कौर यदि

 तो  उक्त  सम्पादक से  की  गई  पूछ-ताछ  संबंधी  रिपोर्ट  का  केन्द्रीय जांच  ब्यूरो

 ने  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन  कब  दिया  तथा  क्या  संबन्धित  मंत्रालय  को  कोई  अन्तरिम  प्रतिवेदन

 भी  भेजा गया  क्या  प्रधान  मंत्री  कौर  विदेश  व्यापार  मंत्री  को  इस  मामले  के
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 M  2131  > dastitution  of  Parlia:  nentary  Committee  to  Bhadra  18,  1896  (Saka)
 exinir  arittec  relating  to  alleged  signatures  of  21
 च  3355  of  Lok  Sibhi  01  a  रि ड]125 डा धापा  to

 साना  (०1  Commence
 about  Grant  of  Licences

 ee  ययन

 बारे  में  सुचित  किया  गया  था  यदि  gt,  तो  उसके  बारे  में  उनकी  प्रतिकर  ह  (8)

 हस्ताक्षरकर्ताओं  तथा  संसद  को  aie  जांच  at  की  जांच  के  बारे  में  पहले  सूचना  नयों

 नहीं दी  संबन्धित  va  क्या-क्या  हैं  तथा  ये  किसके  पास  कया  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  को  संयुक्त  सिफारिश  के  साथ  सदस्यों  के  मल  हस्ताक्षर  दिये  गये  थे  श्रद्वा

 उनकी  फोटोस्टेट प्रतियां  दी  गई  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  प्रारम्भिक  प्रतिवेदन

 कब  प्राप्त  हुआ  कौर  उसकी  जांच  किसने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ५  प्रारम्भिक

 प्रतिवेदन  का  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  पुर्ण  जांच  का  आदेश  कब  दिया  गया

 था  भ्र  लाइसेंसधारियों  के  विरुद्ध  मामले  कब  दल  किए  मामले की  पण  जांच

 के  लिये  जारी  किए  mem  का  पाठ  att  जांच  के  निदेश  पद  तथा  अन्य  संगत  मामले

 जिनके  बारे  में  संसदीय  समिति  निर्णय

 श्री  निकालकर  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 कि  प्रस्ताव  HL

 11  के  पश्चात  यह  श्रन्तःस्थापित  fear

 जो  उनके  विचारानुसार  पूर्णतया  निष्पक्ष  ate  न्यायशील

 पो०  जी०  मावलंकर  (  HGHaIgi<  )  : उप  तगा  प्रस्ताव  करता  हू

 कि  प्रस्ताव

 11  सदस्यों सदस्यी
 ”

 के  स्थान  पर  15  सदस्योंਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाये

 कि  प्रस्ताव में

 के  पश्चात  यह  श्रन्तःस्थापित  किया

 जो  सभा  में  विभिन्न  दलों  विचारधाराओं  का  प्रतिनिधित्व  करती  होकर

 कि  प्रस्ताव  के  पन्त  में  यह  जोड़ा

 इस  बात  को  भी  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  उक्त  संसदीय  समिति की  सूची  जांच

 स्वतन्त्र श्र  निष्पक्ष  केन्द्रीय  जांच  एयरो  की  तथा  wear  समस्त  जांच-पडताल  सीधे

 समिति  की  देख-रेख  ak  नियंत्रण  में  की  जाये  तथा  इस  प्रयोजनार्थ  सभी  आवश्यक

 संगत
 दस्तावेज  तुरन्त  अध्यक्ष  को  सौंप  दिये  जायें  ताकि  इस  समूचे  मामले

 की

 वास्तविकता  की  निष्पक्ष  ate  निर्भीक  जांच  द्वारा  समस्त  वातावरण  प्र्णतया  तथा  प्रभावी

 ey  a a  स्वच्छ  हो  सके  ह

 श्री  मूल  चन्द  डागा  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  प्रस्ताव  #,--

 बारे  भें  के  पश्च पंक्ति 7  में  |  |  पम  पश्चात्‌  यह  श्रन्तःस्थापित  किया  जाये  :---

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  इस  समय  की  जा  रही  जांच  के  परिणामों  के  घोषित  किये  जाने  ak

 सभा  द्वारा  उनके  संबन्ध  में  भ्र पनी  राय  fat  जाने  के
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 9  1974  लाइसेंस  के  देने  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  दिये  गये  अभ्यावेदन  पर  लोक

 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  के

 Bo  लिए
 संसदीय

 समिति
 गठित

 करने  ———

 wea  बिहारी  बाजपेयी
 :

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 कि  प्रस्ताव  के  wae  में  जोड़ा

 कि  यह  सभा  संकल्प  करती  है  =

 ग्  यह  सभा  atc  amt  संकल्प  करती  है  कि  जहां  तक  श्री  कुलमोहन  इस  अभ्यावेदन

 पर  तथाकथित  हस्ताक्षरकर्ताद्ों  में  से  एक  का  संबन्ध  इस  लाइसेंस  कांड  के  पता
 लगने

 के  समय  उनका  व्यवहार  प्रत्यक्ष  रूप  से  अपराध  स्वीकार करने  के  तुल्य  ठहरता है

 भर  इसीलिये जांच  कार्यवाही  पूरी  होने  तक  श्री  तुलमोहन  राम  को  सभा  की  सेवा  से

 निलम्बित किया  जाये  1”

 श्री  सेझियान  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं :

 कि  प्रस्ताव  के  wea  में  जोड़ा

 कि  केन्द्रीय  जांच  सभी  उपलब्ध  दस्तावेजों  तथा  साधना  सहित  इस  मामले  के  संबन्ध

 में  की  गई  जांच  पड़ताल  की  रिपोर्ट 30  1974  तक  समित  को  प्रस्तुत  कर

 देगा  शौर  समिति  द्वारा  अपेक्षित  अन्य  सहायता  भी  देगा  ्

 Shri  Chandrajit  Yadav  (Azamgarh)  :  Mr,  Speaker,  Sir,  Shri  Vajpayee,  while  revealing
 certain  facts  in  his  speech,  has  accepted  that  the  Mahe  and  Yaman  firms  were  the  registere
 firm  for  imports.  (interruptions)

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  No,  I  have  rather  asked  whether  these  firms  were  regis-
 tered  for  imports  ?

 Shri  Chandrajit  Yaday  :  It  is  true  that  these  were  importing  firms  and  they  were  not
 blacklisted.  It  is  also  correct  that  justice  was  not  done  with  these  firms  during  the  last

 I  think  Government  should  take  a  note  of  the  un- 14  years  while  issuing  import  licences.
 due  delay  which  the  granting  of  licence  took  in  this  case  and  the  procedure  and  by-laws
 should  be  amended  accordingly.

 Quite  a  number  of  surprising  facts  have  been  revealed  by  Shri  Vajpayee  about  Shri
 Tulmohan  Ram.  It  is  really  a  serious  matter  and  when  it  is  said  by  a  senior  and  serious
 Member  of  this  House,  naturally  it  must  have  some  solid  background.  But  at  the  same  time
 I  strongly  feel  that  Shri  Tulmohan  Ram,  who  is  also  an  hon.  Member  of  this  House,  he
 too  should  be  given  an  opportunity  to  explain  his  position  before  this  House.  I  do  accept
 that  the  conduct  of  the  Members  of  Parliament  must  be  of  high  standard  and  it  should  in
 no  way  undermine  dignity  of  the  House.  Their  conduct  must  be  in  accordance  with  the  high
 traditions  of  Parliamentary  democracy.  There  cannot  be  two  opinions  about  it,  but  then
 the  question  is  why  this  issue  took  such  a  serious  turn  ?  Whether  any  unfair  means  were
 adopted  while  issuing  licences  to  these  firms  ?  I  hope  that  the  hon.  Minister  will  place
 all  the  facts  before  the  House  and  explain  whether  import  licences  were  simply  given  on  the
 recommendation  of  21  Members,  whether  merits  of  the  case  were  examined  by  the  Minis-
 try  according  to  relevant  rules  or  not  ?

 The  other  question  raised  is  why  this  issue  was  referred  to  C.B.I.  ?  Hon.  Members
 are  aware  of  that  fact  that  20  Members  have  denied  that  their  signatures  were  there  on  the
 memorandum.  In  these  circumstances  verifications  was  considered  to  be  necessary  and  that
 is  why  the  issue  was  referred  to  the  C.B.I.  The  bogus  signatures  are  being  verified  and
 examined  by  that  agency.

 [116  other  question  is  whether  a  Parliamentary  Committee  should  be  formed  straight
 way  or  any  other  mode  should  be  adopted  for  the  purpose  ?  The  other  point  is  that  accord-

 ०» ing  to  the  F.L.R.  it  has  bzen  said  to  be  a  case  of  for  gery  and  cheating  (iaterruption)
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 Motion  re-constitution  of  Parliamentary  Committee  to  Septmber  9,  1974
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 Shri  Madhu  Limaye  (Banka)  :  Sir,  I  have  a  point  of  order.  You  will  recollect  that
 it  was  stated  in  the  Business  Advisory  Committee  that  the  F.I.R.  will  be  filed.  The  paper
 relating  to  F.I.R.  has  been  seen  by  hon.  Member  but  it  has  neither  been  circulated  to  Shri

 Vajpayee  nor  to  us.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Hon.  Law  Minister  spoke  twice  but  he  has  not  stated
 what  are  the  contents  of  F.LR.  ?

 Shri  Madhu  Limaye  :  The  documents  must  be  made  available  to  us.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  It  is  a  serious  issue  and  the  Law  Minister  is  concealing
 facts  from  the  House.  He  has  filed  the  F.I.R.  but  its  contents  haye  not  been  revealed.
 Even  this  has  not  been  stated  that  F.I.R.  has  been  filed.

 श्री  श्याम नन्दन मिश्र  :  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  विधि  मंत्री  से  कई  बार  पूछा

 गया  कि  मामले  का  विधय  क्या  था  ate  वह  कहां  और  कब  ay  किया  गया  मंत्री  महोदय  ने  उसके

 बारे  में  जानकारी  देने  से  इन्कार  कर  दिया  है  ।  क्या  ऐसा  उचित  है  ?

 न्याय  ate  कम्पनी  कार्य  मंत्री  :  एच०  प्यार  :  मैंने  कुछ  भी  छिपाया  नहीं  है
 ।

 मेंने  बताया  था  कि  यह  मामला  न्यायालय  में  नहीं  है  ate  इसीलिए  यह  न्यायाधीश  नहीं  है  ।

 mre
 संबंधी  मामला

 ay
 किया  गया  है  और  जांच  चल  रही  है

 ।
 हमें  निष्कर्ष  की  प्रतीक्षा  करनी

 होगी  ।

 श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  क्या  मंत्री  महोदय  का  कत्तव्य  यह  बताना  नहीं  है  कि  प्रथम  रिपोर्ट

 में  क्या  लिखा  था  ?  सरकार  छिपाना  क्यों  चाहती  है  ?

 mere  महोदय
 :  नियमानुसार प्रथम  सुचना  रिपोर्ट  को  सदन  में  प्रस्तुत  नहीं  किया  जा  सकता

 |

 at  श्याम नन्दन  यह  नियम  संसदीय  ग्रंथालय  में  रखें  जाने  ने  कागजात के  बारे  में

 है  बाहर  के  दस्तावेजों  के  बारे  में  नहीं  ।  मंत्री  महोदय  यह  बताना  क्यों  नहीं  चाहते  कि  मामला  कब

 दल  किया गया  ?

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  :  '  :  विधि  मंत्री  ैं, ॥  शब्द  का  प्रयोग  क्यों  कर  रहे  प्रथम

 सुचना  रिपोर्ट  शब्द का  प्रयोग  क्यों  नहीं  करते  ?

 Shri  Chandrajit  Yadav  (Azamgarh)  :  It  has  been  alleged  that  besides  forgery  and  cheat-

 ing,  illegal  gratification  is  also  involved.  But  these  are  criminal  offences  House  has  got
 It  can  take  notice no  right  under  Law  of  the  Land  to  take  cognizence  of  such  offences.

 of  cases  in  which  breach  of  privileges  has  been  committed.  C.B.I.  is  the  only  proper  aut-

 hority  to  probe  the  matter.  Shri  Vajpayee  has  demanded  that  Parliamentary  Committee
 should  be  set  up  to  go  into  the  matter.  But  it  would  be  impossible  for  the  Committee
 to  establish  whether  signatures  are  forged  or  genuine.

 Reference  has  been  made  to  the  Mudgal  case.  But  that  was  a  case  of  different  nature.
 No  criminal  case  was  involved  only  personal  conduct  of  a  Member  was  involved.  There-

 fore,  in  the  present  case  Parliamentary  Committee  cannot  be  set  up.  Certain  Members
 have  said  that  they  have  no  confidence  in  C.B.I.  My  submission  is  that  the  only  work
 left  with  the  opposition  is  to  cast  aspersion  on  others.  I  want  that  investigation  should  be
 made  without  delay  and  report  be  submitted  before  commencement  of  next  session.  Shri

 Vajpayee  has  levelled  charges  against  Sh.  Tul  Mohan  Ram.  But  we  should  not  forget
 the  proverb  ‘Haste  makes  A  chance  must  be  given  to  the  concerned  Member  to
 contest  the  allegations.  In  case,  C.B.I.  comes  to  the  conclusion  that  a  case  of  breach  of

 privilege  is  involved,  then  Parliamentary  Committee  can  be  set  up.
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 18  1896  लाइसेंस  के  देने  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  दिये  गये  अ्रभ्यावेदन पर  लोक
 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले

 की
 जांच  करने  के

 लिए  संसदीय  समिति  गठित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 Shri  Vajpayee  has  stated  that  democracy  has  serious  lapses.  But  he  should  not
 forget  that  system  of  Parliamentary  democracy  has  its  merits  also.  It  is  considered  as  one
 of  the  best  system  of  Government  in  the  world  and  it  is  our  duty  to  express  our  confidence
 in  Parliamentary  democracy.  With  these  words  1  submit  that  this  motion  should  not  be
 accepted.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gawalior)  :  It  would  be  necessary  to  place  on  the  table  of
 the  House  the  copy  of  F.I.R.  only  then,  the  discussion  on  the  matter  will  be  meaningful.

 थ्रो  श्याम नन्दन  सभा-पटल  पर  प्रथम  सुचना  रिपोर्ट  की  प्रति  रखी  जानी  चाहिए  ।

 यह  कोई  गोपनीय  कागज़ात  नहीं  है  ।  जब  भी  कोई  मामला  न्यायालय  में  जाता

 है  तो  प्रथम  सूचना  रिपीट  को  देखा  जा  सकता  है  |

 ~
 थ्री  श्याम नन्दन  मिश्र  :  हमें  इतना  भी  नहीं  बताया  गया  कि  रिर्पोट  कब  ate  कहां  ज  की  गई

 श्री  चैपियन
 :
 मैंने  पूछा  था  कि  fete  कब  दर्जे  की  गई  ।  मंत्री  महोदय ने  कहा

 श्री
 एच

 ०  शरार ०  गोखले  :  उस  समय  तक  मुझे  तिथि  की  जानकारी  नहीं थी  ।  we  मैं

 हूं  कि  fete  दो  तारीख  को  दर्ज  की  गई

 शो  भोगेन्द्र  झा  :  जब  तक  यह  न  बताया  जाए  कि  मामला  किस  न्यायालय  है

 लला
 हम  सूचना  की  प्रति  कसे  प्राप्त  कर  सकते  क  ।  हमें  न्यायालय  का  नाम  भी  बताया  जाना  चाहिए  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बड़े  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  विधि  मंत्री  ने  अधिकांश  सदस्यों  को

 कानून  की  जानकारी
 न

 होने  का  अनुचित  लाभ  उठाने  का  प्रयत्न  किया  है
 ।

 उन्होंने  जानबुझकर
 प्रथम

 सूचना  रिपीट  की  बजाय  दर्ज  किया  गया  हैਂ  शब्द  प्रयोग  कर  हमारी  झ्रांखों  में  दल  झोंकनी  चाही ।

 mre  मंत्री  महोदय  की  जगह  मैं  होता  तो  संसदीय  जांच  के  आदेश  तुरन्त  दे  देता  ।

 मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  मामला  दर्जे  करने  के  समय  जालसाजी  धोखाधड़ी

 आदि  बातों  का  उल्लेख  किया  गया  है
 ?

 क्या  उन्होंने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  भ्र गले  सत्र  के  आरम्भ  होने

 से  पहले  भ्र पना  भ्रन्तरिम  प्रतिवेदन  पेश  करने  के  लिए  कहा  है  ?

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ब्लिटज़  में  यह  समाचार  पढ़कर  मैंने  आपका  और  सरकार

 का  ध्यान  हस  मामले  की  शरीर  दिलाया  |  उसके  बाद  भी  को  तथ्यों  से  अवगत  नहीं  कराया  गया

 मेरे  विशेषाधिकार  seq  के  प्रस्ताव  के  पेश  किए  जाने  के  बाद  ही  प्रथम  सूचना  रिपीट  aw  की  गई  ।  यह

 कितने  शर्म  की  बात  है  कि  अध्यक्ष  को  तब  भी  कोई  सूचना  नहीं  दी  गई  ?

 ये  लाइसेंस  30  लाख  रुपये  की  कीमत  के  हैं  तथा  प्रीमियम  सहित  इसका  बाजार  मूल्य  एक  करोड

 से  भी  अधिक  है  ।  श्री  एल०एन०  मिश्र  ने  arm  बिदेश  व्यापार  मंत्री  पद  छोड़ने  से  दो  दिन  पूर्व  इस

 फाइल  पर  हस्ताक्षर किए  थे  श्री  चट्टोपाध्याय  ने  कहा  कि  17  पार्टियों  को  लाइसेंसों
 को  नवीकरण  के  लिए  कहा  गया  है  ।  जांच  करने  पर  पता  चला  कि  6  मामले  रह  कर  दिए  गए  थे  ।

 उन्हें  ore  करने  की  जो  अनुमति  दी  गई  थी  बह  परी  नहीं  ण्य  50  थी  |
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 Motion  re  constitution  of  Parliamentary  Committee  to  Bhadra  18,  1896  (Saka)
 examine  matter  relating  to  alleged  signatures  of  21
 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to

 Ministry  of  Commerce  about  Grant  of  Licences

 लान  ए

 मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  छोटी-सी  गल्ती  के  कारण  इन  उद्योग  पतियों  को  सम्मिलित  नहीं  किया
 गया  ।  क्या  यह  सच  नहीं  कि  उद्योगपतियों  ने  वर्ष  1955-56  में  सरकार  से  लाइसेंस  श्रान्त  करने  का

 mand  किया  था  किन्तु  सरकार  ने  लाइसेंस  देने  से  इंकार  कर  दिया  था
 ।

 इसके  बाद  प्रदान  ही  श्राबेदन

 पत्न  लिए  गए  ae  लाइसेंस  जारी  कर  दिए  गए
 ।

 लाइसेंस  जारी  करने  में  कौन-सा  मान्य  तथ्य  ध्यान  मे
 रखा  गया  ?  ड

 मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इन  फर्मों  के  मालिक  वास्तव  में  लाइसेंस  प्राप्त
 पार्टियां

 हीं  हैं  ate  क्या  इन  लाइसेंसों  को  aa  दिया  गया  कौर  ्रायात-कर््ताश्नों  ने  स्वयं  कुछ  भी  आयात  नहीं  किया
 ?

 इन्हीं  फर्मों  को  कितने  ग्रसित  लाइसेंस  जारी  किए  गए  ?  बाद  में  श्रीचंदन-पालन  स्वीकार  करने  के  क्या  प्राकार

 हैं  ?  क्या  अपने दल  के  लिए  चंदा  इकट्ठी  करने  हेतू  लाइसेंस  दिए  गए  ?

 bes
 टाइम्सਂ  में  स्पष्ट  कहा  गया  है  कि  कम  से  कम  सात  या  ws  हस्ताक्षर  वास्तविक

 +  |  मैं
 मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  उन्होंने  हस्तलेख  विशेषज्ञों  को  जांच  हेतु  हस्ताक्षर

 भेजे

 थे
 ?

 मैं  जानता  हूं  कि  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।  देश  में  ad  दिन  इस  प्रकार  के  घोटाले  होने लगे  हैं  ।

 अधिकांश  सदस्यों  ने  संसदीय  जांच  की  मांग  की  थी  परन्तु  प्रधानमंत्री  के  दबाब  में  जाकर  उन्होंने

 अपनी  मांग  वापिस  ले  ली  ।  अगर  श्राप  हेराल्डਂ  टाइम्सਂ  ate  समाचार
 (4,

 1"

 को  देखें
 तो

 are  आश्वस्त  हो  जाऐंगे  ।  मुझे  यह  सूचना  मिली  है  कि  सारा  काम  मंत्नी  महोदय  के

 रोड  स्थित  निवास-स्थान पर  सम्पन्न  ग्रा  ।

 एक  मामले  में  दस्तावेज  हस्ताक्षर  करवाने  के  लिए  निसिंग  होम  में  ले  जाया  गया  श्री  एल०एन०

 मिश्र  के  एक  नजदीकी  कांग्रेस  सदस्य  ने  पहले  ही  सवा  लाख  रुपया  ले  लिया  है  ।

 मैं  एक  सी  बात  पूछना  चाहता  हूं  कि  राज्य  सभा  में  यह  मामला  27  भ्रमित  को  उठाया

 गया  था  कौर  ara  9  सितम्बर  13  दिन  बीत  चुके  हैं  परन्तु  श्री  तुल  मोहन  राम  तथा  श्री  रघुममैया

 कहां  हैं
 ?

 सरकार  श्री  तुल  मोहन  राम  को  28  भ्रमित  को  यहां  उपस्थित  करने  के  लिये  जिम्मेदार  थी
 ।

 उन्हें  तो  सरकार  का  संरक्षण  प्राप्त  है  ।

 मुझें  बताया  गया  है  कि »  इस  व्यक्ति  ने  यह  स्वीकार  कर  लिया  है  कि  उन्होंने  डेढ़  लाख  रुपया

 लिया  है  ।  ने  मुख्य  रूप  से  यह  प्रकाशित  किया  हैं  कि  एक  संसद  सदस्य  ने  लाइसेंस बेच

 कर  धन  लिया है  ।

 श्री  तुल  मोहन  राम  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  जैसे  शक्तिशाली  लोगों  की  wart में  mac

 कर  रहे  हैं  ।  इस  प्रकार  हीरो  नारे  को  कमल  में  लाया जा  रहा  है  ।  क्या  यह  सच  है  कि  श्री  तुल

 मोहन  राम  का  संबंध  उस  कार  से  है  जिसे  तस्करी  के  मामले  में  पकड़ा  गया  है  ।  क्या  यह  भी  सच  है  कि

 यह  कार  व्यक्ति  को  श्री  तुल  मोहन  राम  की  प्रार्थना  पर  बेची  गयी  या  दी  गयी  थी  श्र  क्या  श्री

 तुल  सोहन  राम  ने  एक  फर्म  को  कुछ  वचन  24000  रुपया  aye  किया  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  केवल  इस  era  से  संबंधित  बात  करनी  चाहिये  |
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 9  1974  लाइसेंस  के  देने  के  वारे  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  दिये  गये  ह बभ्याव  दन  पर  लोक

 सभा  के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  के

 लिए  संसदीय  समिति  गठित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 att  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैं  तो  केवल  यह  कह  रहा  हूं  कि  श्री  तुल  मोहन  राम  श्री  ललित  नारायण

 मिश्र  जैसे  शक्तिशाली  व्यक्तियों  के  संरक्षण  में  फल-फूल  रहे  हैं  ।  श्री  छागला  के  प्रतिवेदन  के  अनुसार  श्री

 ललित  नारायण  मिश्र  भ्र पनी  ज़िम्मेदारियों  से  नहीं  बच  सकते  ।  इस  मामले  की  जांच  एक  संसदीय

 समिति  द्वारा  करायी  जानी  चाहिये  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  ऐसा  करने  के  लिये  ष  भ्रम  है

 ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुख्य  प्रस्ताव  लाइसेंस  मामले  के  बारे  में  है
 ।

 इस  तरह  तो  वास्तविक  विषय  की

 बात  रह  जायगी  ।  मेरा  विचार  यह  है  कि  मैं  श्राप  को  एक  दिन  अनुमति  दे  दंगा  कि  आप
 जो  भी  कहना

 चाहें  कह  सकते  हैं  ।

 थो  ज्योतिर्मयबसु : वट दिन कब झ्ायेगा ? :  वह  दिन  कब  नज  ?

 mera  किसी  भी  समय  यह  अनुमति  दी  जा  सकती  ताकि  श्राप  इच्छा  पूरी  कर

 सकें  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  )  :
 मेरा  विश्वास  है  कि  कोई  भी  सरकार  केवल  कानूनी

 तथा  सांविधानिक  प्राधिकार  से  ही  किसी  देश  पर  शासन  नहीं  कर  सकती  ।  इसके  लिय  नैतिक  प्राधिकार

 की  भी  आवश्यकता  है  ।  इम  नैतिकता  के  बारे  में  निर्णय  कौन  करेगा  ?  नैतिकता  के  बारे  में  निर्णय  देश

 पर  शासन  करने  वाले  दल  के  पिछले  कौर  इस  समय  के  व्यवहार  को  देख  कर  ही  किया  जा  सकता

 aa  उससे  ही  यह  जाना  जा  सकता  है  कि  भविष्य  में  वह  कया  कुछ  करेगी
 ?

 कुछ  मामलों  में

 शिकारी  प्रैस  के  प्रचार  कौर  संदेह  के  कारण  निहित  carat  द्वारा  एक  दल  विशेष  या  किसी  व्यक्ति  विशेष

 के  विरूद्ध  चीन-हनन का  प्रयास  किया  जाता  हैं  ।  ऐसे  मामलों  में  नैतिकता  का  पता  स्वयं  ही  लग  जाता

 है  न  कि  लोगों  के  कहने से  ?

 कांग्रेस दल  की  परम्परा  ऐसी  रही  है  कि  इसमें  कुछ  ये  तथा  इसकी  भ्रसफलताश्ं  के  बावजूद

 भी  इसने  जनता  को  यह  सिद्ध  करके  दिखाया  है  कि  इसने  किसी  भी  चुनौती  का  सामना  करने  से  इंकार  नहीं

 किया है  कौर  भ्र पनी  नियमों  कौर  सिद्धांतों  के  आधार  पर  सच्चाई  का  सामना  किया

 परिणाम  कुछ  भी  निकले  हों  ।  यद्यपि  श्री  प्रताप  सिंह  कारों  ने  देश  की  प्रगति  लिये  इतना  कुछ

 aqarta  उन्हें  भो  aia  का  सामना  करना  पड़ा  ।  इसी  प्रकार  श्री  बीजू  पटनायक  को  भी  जांच  का  सामना

 करना  पड़ा  ।  राज्यों  में  इस  प्रकार  के  कई  उदाहरण  मिलते  हैं  ।  जहां  कहीं  विरोधी  पक्ष  ने  कांग्रेस  दल  के

 विरूद्ध  गंभीर  झ्रारोप  इस  दल  ने  उन  चुनौतियों  का  साहस  के  साथ  सामना  किया  कौर  वहू  सच्चाई

 पेश  करने  में  सफल  रहा  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  हाल  ही  में  वांचू  आयोग  की  नियुक्ति  की  है  और

 इसी  प्रकार  वहां  की  सरकार  द्वारा  दिये  गये  area  के  waar  उसके  अपने  ही  मंत्रियों  को  विरूद्ध

 लगाये  गयें  प्रा रोपो  की  जांच  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 ara  जब  देश  गंभीर  आधिक  स्थिति  का  सामना  कर  रहा  न  केवल  हम  सभा  के  प्रत्युत

 इस  से  भी  बाहर  के  लोगों  के  मन  में  संदह  उत्पन्न  हो  गया है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सच्चाई  को  जानने

 का  इस  संसद  क्रो  संविधान  द्वारा  प्राधिकार  मिला  gar  है  तथा  इस  देश  के  लोगों  को  भी  हम  सच्चाई

 को  जानने  का  अधिकार  प्राप्त  है  ।  किन्तु  इसके  साथ  ही  हमें  संसद  इसके  स  क्यों  को  ऐसी  स्थिति

 में  नहीं  डालता  चाहियें  जिसमें  सदस्यों  के
 वरण  प्रौढ़  संसद  के  प्रस्ताव  पर  ही  संदेह

 करने  लगे  ।
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 Motion  re  constitution  of  Parliamentary  Committee  to  September  9,  1974

 examine  matter  relating  to  alleged  signatures  of  21

 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to

 Ministry  of  Commerce  about  Grant  of  Licences

 मुझे  खेद  है  कि  गत  एक  सप्ताह  से  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यगण  लाइसेंस  के  मामले  से  संबंधित

 विभिन्न  पहलों  पर  तक॑  प्रस्तुत  करते  चले  श्री  रहे  हैं  ।  आरोप  यह  लगाया  गया  है  कि  एक  प्र भ्या वेदन

 म [  21  सदस्यों  के  हस्ताक्षरों  का  पता  चला  र् त्ौः  उन  हस्ताक्षरों  को  जाली  बताया  गया  है  ।  क्या  यहं  स्पष्ट

 रूप  से  प्रा परा धिक  मामला  नहीं  है  ।  श्रापराधिक  मामले  में  सरकार  की  कई  एजेंसियां  हैं जो
 विभिन्न

 मामलों  को  निपटाती  हैं
 ।

 केवल  इसी  श्राधार  पर  कि  इस  मामले  में  कुछ  संसद  सदस्य  श्रन्तैग्रस्त  हैं

 राधिका  मामलों  की  जांच  करना  संसद  का  काम  नहीं  है  ।

 संसद  carat  के
 विभिन्न

 पहलों  को  निपटाने  के  क  कानूनों  के  श्रन्तगंत
 विभिन्

 एजे  क्यों  को

 स्थापित  करती  है
 ।

 जिनमें  एक  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  है
 ।

 यदि  सारे  काम  को  संसद  ने  ही  निपटाना
 तो

 ~
 a  केन्द्रीय  जांच  सतर्कता  श्रायकर  विभाग  शादी  को  भंग  कर  देना  चाहिये  कौर  एक

 समिति  के  माध्यम  से  संसद  को  ही  हर  काम  करना  चाहिये  ।

 मुझे  यह  बात  विदित  नहीं  है  कि  लाइसेंस  के  इस  मामले  के
 as

 कौन  संबंधित  है
 ।  सच्चाई

 निश्चित  रूप  से  सामने  at  जायेगी  ।  मैं  तो  यह  जानता  हूं  कि  यह  कांग्रेस  «ल  का  ही  चरित्र  है  किं
 चा

 कोई  भी  हो  और  चाहे  कोई  कितना  ही  शक्तिशाली  क्यों  न  कांग्रेस  तो  जनता  की  इच्छा  के  अनुसार  ही

 कार्य  करेगी
 न

 कि  प्रति-राजनीतिक  षड़यंत्र  श्रथवा  कुछ  शरारत  पूर्ण  राजनीतिक  चालों  के  दबावों  में
 आ

 कर ?

 यदि  मैं  यह  कहूं  कि  मुझे  यह  बताया  गया  है  कि  विरोधी  पक्ष  के  तीन  या  चार  सदस्य  नेशनल  एंड
 fasta  बैंक  को  लूट  लेने  की  घटना  से  संबंधित  तो  क्या  इसे  सिद्ध  किया  जा  सकता  है

 ?
 मैं  लोगों

 की

 निन्दा करने  के  लियें  मुझे  बताया  गया  हैਂ  का  लाभ  उठा  सकता  हूं
 |

 श्राप  उत्तेजित  कयों  हो

 रहे  हैं
 ?

 am  झ्रोबजरवरਂ  के  विरूद्ध  मुकदमा  दायर  कर  दीजिए  ।  )

 थी  ज्योतिर्मय  बसु
 :

 इसमें  am  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  का  faa  देखिये  |

 को  प्रिय  रंजन  दास  यदि  श्री  ज्योतिमयं  बसु  इंडियन  श्रोबजरनर  जैसे  अशिष्ट  वर्ग  से

 संबंधित  तो  मुन्ने  कोई  आपत्ति  नहीं  है
 ।

 यदि  वह  उस  वर्ग  से  संबंधित  नहीं
 तो

 मुझे  प्रसन्नता  है
 .  )

 भी  श्री  दूलो  सिंह  कौर  हरबंस  सिंह  को  कांग्रेस  दल  द्वारा  हमारी  निन्दा  करने  के

 ) लिये  धन  दिया  गया  उन  पर  कितनी  बार  मुकदमा  चलाया  गया  है
 ?

 arma  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  का  चित्र  देख  रहे  हैं  ।  श्राप  का  उदाहरण  दे  रहे  हैं  ।

 fra  रंजन  दास  मुंशी  :  मैं  श्री  श्याम नन्दन  श्री  wea  बिहारी  वाजपेयी  कौर  श्री  ज्योतिर्मय

 बसु  का  हूं  कि  उन्होंने  हमारे  दल  के  सदस्यों  के  प्रति  सहानुभूति  पूर्ण  शब्द  कहें  है

 att  पीलू  सोदी  :  मेरी  उनके  प्रति  कोई  सहानुभूति  नहीं

 श्रोप्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  आपका  मन  कहीं  ate  क्योंकि  उड़ीसा  में  स्वतन्त्र दल  की  सरकार

 पर  केन्द्र  जांच  आयोग  पर  करोड़ों  रुपये  के  घपले  का  शरारों  लगाया  गया  था  जिसमें  श्री  पीलू  मोदी  का

 काफी  अधिक  हिस्सा  था
 ।

 श्री  बसु  मैंने  aah  विरूद्ध  कुछ  नहीं  कहा  श्राप  मेरी  बात  में  व्यवधान

 क्यों  डाल  रहे
 ?

 )
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 18  1894  )  लाइसेंस के  देने  के  बारे  में  वाणिज्य  प्त्नात्य  को  दिये  गये  अभ्यावेदन  पर
 लोक

 सभा के  21  सदस्यो ंके  कथित हस्ताक्षरों से  सम्बद्ध  मामले
 की  जांच  करने के

 न  णाणणणणाणाण

 लिए  संसदीय
 समिति

 गठित  करने  के  बारे  में  sated

 को  ज्योतिर्मय  आपके  दल  के  श्री
 mo  ne

 से

 मे  भर  कम  के

 >
 दूसरी  बात  कह  ।  यह  शर्मनाक  बात  ष  ,  )

 श्री  प्रिय  रंजन  दाव  मुंशी  नेना  है  थ क मुझे  अपने  विचारों  को  erat  करने  की  स्वतन्त्रता  नहीं  है
 ?

 श्री  बसु
 :

 बेईमान  लोगों  का  एक  ग्रूप  .  )

 e  )  |

 थ्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  श्री  पीलू  मोदी  राष्ट्रीय  विकल्प  के
 नेता  इस  राष्ट्रीय  विकल्प  को

 यह  जान  लेना  चाहिये  fe  केन्द्र  पत्ते  संबंधी  जांच  आयोग  ने  सच्चाई  व्यक्त
 कर

 दी  उन्हें  पहलें

 बदन  को  पढ़  लेना  चाहिये  ।

 श्री  मनोरंजन  हाज़रा  मेंरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  है
 ।

 att  प्रियरंजन  दास  मुंशी  :  यह  आपका  दल  नहीं  है  यह  उनका  दल

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  मैं  argh  दल  की  freer  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  आप  उत्तेजित क्यों  हो

 रहे हैं  .  .

 श्री  ज्योति  बस  :  कृपा  करके  मेरी  बात  में  रूकावट
 न

 डालिये  मैं  सारी  बात  प्रकट  कर  दूंगा
 ।

 st  प्रिय  रंजन  दास  मुझो  :  पहला  प्रश्न  यह  है  कि  पूरे  तथ्य  att  प्राप्त  नहीं  हुये  हैं

 ।
 सभी  तथ्य  प्राप्त

 हो
 चुके  सब  कुछ  पता  लग  चुका  है

 ।

 दूसरा  out  यह  है  कि  क्या  संसदीय  जांच  हो  अथवा  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  करायी  जाये
 ।

 मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  चूंकि  हमें  सरकारी  एजेंसी  में  विश्वास  यह  काम  सरकारी

 एजेंसी  द्वारा  ही  कराया  जाना  चाहिये  ।  मामले  की  जांच  रिपोर्ट  को  सभा  ने  समक्ष  रखा  जायेगा

 यदि  सदस्यों  को  यह  लगेगा  कि  इसमें  कोई  कमी  है  या  सरकार  ने  जानबूझ  कर  किसी  बात  को  छिपाया

 तो  फिर  से  इस  मामले  को  उठाया  जा  सकता  है  ।  विरोधी  पक्ष  aaa  कांग्रेस  दल  के  किसी  सदस्य  at

 बुराई  करना  ठीक  नहीं  है  ।  राज  श्री  तुल  मोहन  राम  कांग्रेस
 दल

 के  सदस्य  हो  सकते  हैं  परन्तु  भविष्य  में

 वह  विरोधी  पक्ष से  संबंधित  हो  सकते  हैं  ।  श्राप  हंस  क्यों  रहे  कभी  वह  समाजवादी

 दल  के  सदस्य  थे  ।  मैं  एक  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमें  सच्चाई  के  बारे  में  प्रवीण  ही  पता  लगाना  चाहिये

 यदि  हम  ने  जांच  प्रतिवेदन  art  के  पश्चात्‌  यह  पाया  कि  किसी  सदस्य  के  द्वारा  चाहे  वह  कितना

 शक्तिशाली  क्यों  न  कोई  ग्रपराघ  किया  गया  तो  कांग्रेस  दल  उसी  प्रकार  कार्यवाही  करेगा  जैसा  कि

 पहले  करता  रहा  विरोधी  पक्ष  ने  सोचा  है  कि  चरित्र  हनन  के  द्वारा  कांग्रेस  को  बदनाम  किया  जा  सकता

 उन्होंने  1969 में  प्रधान  मंत्री  कब  हनन  करना  आरम्भ  किया था  ।  क्या  प्रेट
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 Motion  re  constitution  of  Parliamentary  Committee  to  Bhadra  18,  1896  (Saka)
 examine  inatter  relating  to  alleged  signatures  of  21
 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to
 Ministry  of  Commerce  about  Grant  of  Licences

 सोवियत  संघ  तथा  पश्चिमी  जर्मनी  में  कभी  ऐसा  देखा  गया  है  कि  प्रधान  पत्री  का  चरित  हनन  किया

 गया  हो  ?
 आपका  राष्ट्रीय  विकल्प  क्या  हैं  ।  क्या  at  मोदी  उस  राष्ट्रीय  विकल्प  के  बारे  में  भ्राश्वस्त

 >
 @

 ।
 क्या  उन्होंने  राष्ट्रीय  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  में  भाग  लिया  था  ?  अथवा  क्या  श्री  बसु  ने

 ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  इस  आन्दोलन  *  लिया  था  ?  श्री  श्याम नन्दन  मिश्र  ने  काफी  समग्र  तक

 कांग्रेंस  में  रह  कर  भी  हमें  नहीं  समझा  है  ।

 यदि  श्राप  कांग्रेस  दल  की  निन्दा  करते  रहे  जिसकी  मुझे  कोई  चिन्ता  नहीं  है  तो  हम  जानते
 +

 कि
 इसका  सामना  कैसे  करना  है  ।  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  विशेषकर  कि  साम्यवादी  मार्क्सवादी  कौर

 संघ  के  सदस्य  यह  कहते  रहते  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  ने  घन  लिया  है  |  वे

 यह  भी  कहते  हैं
 कि

 कांग्रेस  के  सदस्य  धन  arf  प्राप्त  कर  रहे  मैं  झ्रापकी  एक  बात  से  सहमत  हूं  कि

 हम  ome  कम  नहीं  ।  राज  प्रश्न  यह  gor  गया  है  कि  मंत्री  श्र  सदस्य  के  विरुद्ध  लगाये  गये  आरोप

 का  राजनीतिक  ढंग  से  सामना  किया  जाना  चाहिये  अथवा  हम  आरोपों  का  सामना  ऐसे  ढंग  से  करें  जिससे

 हम  पर  देश  का  विश्वास  स्थापित  हो  सके  ।  आज  21  सदस्यों  के  विरुद्ध  ade  लगाया  गया  है

 जिन्होंने यह  कहा  है  कि  उन्होंने  हस्ताक्षर  नहीं  किये हैं  सनौर  समाचार  पन्नों  में  छपे  समाचार  अ्रपमानजनक

 जब  मैं  बम्बई  गया  तो  उन  लड़ियों  के  साथ  मेरी  बात-चीत  हुई  जिन्होंने  गाड़ी  में  यात्रा की  तो  लड़कियों

 ने  मुझे  बताया  कि  समाचार  cai  में  छपे  समाचार  गलत  हैं  ak  ऐसी  कोई  घटना  नहीं  घटी  श्र  उन्हें

 यह  भी  श्राइ्चयं  हुमा
 कि

 बिना  किसी  अधिकारी  के  एकाधिकारी  समाचार  oat  की  कौर  से  सत्त्व  का

 अपमान  किया  जा  रहा  इस  क्षति  को  कैसे  पूरा  किया  जा  सकता  है
 ?

 1969
 के  चुनावों  के  पश्चात्‌  से  ही  सत्तारूढ़  दल  की  निन्दा  की  जा  रही  मैं  इस  बात

 से

 सहमत  हूं  कि  जहां  कहीं  भी  कोई  afe  हो  उसे  दूर  करने  का  प्रयास  किया  जाना  चाहिये  ।

 ह्विस्की  के  लाइसेंस  के  बारे  में  हम  यह  स्वीकार  करते  हैं  कि  इसे  एक  दुकान  पर  बेचा  गया
 सके  लिये  लाइसेंस  किसी  अधिकारी  के  द्वारा  दिया  जाना  था  ।  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  यह  लाइसेंस  स्थायी

 सिद्धातों  के  अनुसार wear  सामान्य  कानून  के  खिलाफ  दिया  गया  था  ।  इस  बात  पर  इस  दृष्टि  से  विचार
 करना  fe  क्या  संसद  सदस्यों  ने  धन  लेकर  अथवा  इसके  बिना  इस  मामले  की  सिफारिश की

 थी
 ।

 लेकिन  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  मामले  को  जांच  करने  के  लिए  मंत्रालय  के  पास  भेज

 गया  था

 यदि  श्राप  राष्ट्र  के  सामने  संसद  के  स्तर  को  उठाना  चाहते  हैं  तो  केवल  सदस्यों  के  मामले  को  ही

 नहीं  लिया  जाना  अपितु  सभी  संसद  सदस्यों  को  अपने  व्यक्तिगत  भ्रामरी  att  जीवन  के  बारे  में

 सभी  दृष्टिकोंगों से  विचार  करना  चाहिये  ।  मैंने  इस  सभा  में  यह  कहा  है  )  हमें

 समूची  संसद  के  स्तर  में  सुधार  करना  चाहिये  ।

 सरकार  ने  यह  दृष्टिकोण  अपनाया  है  कि  यदि  इस  जांच  के  पश्चात्‌  इस  को  गलत  पाया

 जाता  है  तो  संसद  सदस्य  इस  संबंध  में  aaa  विचार  रख  सकते  हैं  ।

 ary  प्रतिपक्ष  के  सदस्यों  के  पास  इस  दल  कौर  सरकार  को  बदनाम  करने  का  कोई  ढंग  नहीं

 है  कौर  वे  aa  के  मार्ग  को  अपना  रहे  उनका  लक्ष्य  कांग्रेस '  नहीं  श्रीमती
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 लाइसेंस  के  देने  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  दिये  गये  अभ्यावेदन पर  लोक 9  1974]
 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  के

 लिए  संसदीय  समिति  गरल  करने  के  बारे  में

 an: —— क  आका

 इन्दिरा  गांधी  क्योंकि  वह  शासक  दल  में  बे  तो  सभी  दिशाओं  में  उस  प्रतिष्ठा  किसी

 संसदीय  अधिकार  एवं  औचित्य  का  ध्यान  किये  नष्ट  कर  देना  चाहते  हैं  ।  वे  तो  देश  में  गड़बड़ी  फलाना

 चाहते  हैं  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  at  शटल  बिहारी  वाजपेयी  इस  प्रस्ताव  को  वापस  ले  लें  ।

 Shri  Sarjoo  Pandey  (Ghazipur)  :  Nobody  can  deny  this  fact  that  ther  is  corruption
 in  the  country  in  every  field.

 ait  सम्मेलनों  aerate
 Shri  Ishaque  Sambhali  in  the  Chair  |

 Ruling  party  is  supposed  to  take  the  country  to  the  right  direction  and  for  giving  good
 administration  because  people  have  given  them  majority.  Many  scandals  have  come  to
 light  from  the  time  of  Pratap  Singh  Kairon  uptill  now.  In  every  state  incider.ces  of
 tion  have  occurred.  In  Orissa  it  was  alleged  against  the  Ministers  of  Swatartra  Farty
 that  they  have  misused  their  power.  In  Uttar  Pradesh  Maize  scandal,  in  Madhya  Pradesh
 ‘Gulahi  Chana’  scandal  and  in  Orissa  ‘Kendu  leaves’  scandal  has  taken  place.  For  al!
 these  scandal  ruling  party:  v:z  congress  is  responsible.  As  long  as  capitalist  economy  will
 remain  in  the  country.  the  corruption  can  not  be  eliminated.  Therefore  it  is  necessary  to
 change  the  present  system  completely.

 Allegations  are  madeagainst  the  members  daily.  ‘Pratipaksh’  weekly  has  written  that
 Parliament  15  a  den  of  thieves  and  members  of  parliament  are  not  better  than  touts

 and  thieves.  Wrong  notion  is  being  made  against  the  members  of  parliament  and  we
 all  must  take  it  seriously  and  find  a  Solution.

 The  persons  responsible  for  the  issue  of  licence  should  be  punished.’  We  should
 find  that  whether  these  licences  were  issued  during  the  time  of  Shri  Mishra  or  Shri  Chatto-
 padhya.  We  should  find  the  officer  who  has  recommended  this  matter.  It  is  wrong  to
 hold  Mr.  Tulmohan  Ram  responsible  for  all  this.

 It  has  been  demanded  by  the  opposition  parties  to  appoint  a  Parliamentary  Committee
 to  probe  this  matter  thoroughly.  There  is  nothing  to  fear  in  appointing  this  committee
 as  truth  will  come  out  and  it  will  be  known  that  who  is  responsible  for  this  and  to  what
 extent.

 Much  has  been  said  about  the  inquiry  conducted  by  the  Central  Bureau  of  Investi-
 gation.  Some  members  have  said  that  extension  of  service  for  one  year  has  been  given  to
 the  present  director  of  CBI  not  for  this  reason  that  he  has  worke  dindependently  21:  kcrestly
 but  he  has  served  the  Government  favourably.  This  Gove  mment  has  taken  the  side  of
 agency  which  is  increasing  corruption.  We  are  not  sure  whether  Certral  Bureau  cf  Irvesti-
 gation  will  be  able  to  conduct  impartial  inquiry.

 News  are  daily  published  about  the  right  in  the  Con  gress  party.  Capitalists  and  tig
 businessmen  are  taking  advantage  of  this  situation.  Mr.  Ganesh  is  saying  that  we  will
 do  ‘Satyagrah’  to  fight  corruption  and  smuggling  but  this  will  no
 long  85  Capitalism  remains.  Capitalist  economy  is  the  root  cau

 t  serve  the  purpose  as
 se  of  corruption.

 Ex-Minister  of  Home,  Shri  Nanda  has  admitted  once  in  the  working  ९:०1॥ता116८  of
 Congress  that  about  200  Members  of  Parliament  are  getti  ng  support  of  Shri  Birla  and
 all  their  expenditure  is  met  by  Birla.  It  was  also  published  i
 Congress  Party  is  not  the  same  which  fought  with  the  Britis

 n  the  newspaper.  The  present
 kers  and  which  was  functioning

 at  the  time  of  Gandhi  ji.  Such  persons  have  come  in  the  Congress  Party  who  aré  oppor-
 tunist  and  corrupt  and  their  aim  is  to  make  money.

 ञ्



 Motion  7  of  Parliamentary  Committee  to  September  9,  1974

 2xamine  matter  relating  to  alleged  signatures  of  21
 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to

 Ministry  of  Commerce  about  Grant  of  Licences

 Th2  Government  should  not  hesitate  to  take  action  against  corrupt  persons.  It  should

 not  fear  in  removing  corrupt  ministers.

 Ta  Government  should  accept  the  amendment  presented  by  Shri  Banerjee.  It  is

 stated  in  it  that  the  Speaker  should  have  the  right  to  nominate  the  Committee  and  the  mem-
 ozs  should  hav2  the  right  to  Lok  into  all  the  matters  and  the  speaker  will  nominate  eleven

 members  of  his  own  choice.

 Taz  05535  r2spoasible  for  issuing  licences  should  be  punished.  We  should  try  to  en-

 quire  whether  these  licences  were  issued  at  the  time  of  Shri  Mishra  or  Shri  Chattopadhyaya.
 We  should  also  try  to  find  out  the  persons  who  has  recommended  this  matter.  It  is  not

 aroper  to  fix  all  responsibility  in  tnis  matter  on  Shri  Tul  Mohan  Ram.  Signatures  of  all

 ihe  m@mbers  should  be  verified.  The  officers  and  Ministers  responsible  in  this  matter
 should  be  punished.  A  Parliamentary  Committee  should  be  appointed  to  make  necesarsy
 investigation  in  this  matter.  An  enquiry  by  C.B.I.  will  not  serve  the  purpose.  It  will

 rather  lower  our  prestige.

 The  Governnent  should  stop  raising  the  slogan  of  socialism  inorder  to  give  clean
 administration  to  the  country.  The  Government  should  first  punish  the  corrupt  capitalists  \
 and  the  Ministers  if  it  wants  to  give  the  slogan  of  socialism  (interruptions).

 I  fully  support  this  motion  and  hope  that  the  Government  would  rise  above  politics
 by  accepting  this  m>tion.  The  Government  should  place  all  the  facts  in  this  matter  before

 the  people  and  then  alone  it  can  gave  their  confidence.

 श्री  दिनेश  ar  गोस्वामी  : मुझे भी  अन्य  सदस्यों  की  भांति  सदन  की  गरिमा  कौर

 उनके  सदस्यों  की  प्रतिष्ठा  की  चिन्ता  है  ।  यह  प्रश्न  किया  जा  सकता  है  कि  जब  हमें  सदन  कौर  इसके

 सदस्यों  की  गरिमा  की  इतनी  चिन्ता  है  तो  हम  संसदीय  जांच  इतना  विरोध  क्यों  कर  रहे  हैं  ?

 एक  स्थिति  वह  थी  जब  हममें  से  बहुत  से  सदस्यों  का  विचार  था  की  संसदीय  जांच
 की

 जानी  चाहिये
 ।

 लेकिन  अन्तिम  सात  दिन  के  वाद-विवाद  को  सुनने  के  बाद  मैं  इस  ठोस  निष्कर्ष  पर  पहुंचा  हूं  संसदीय

 जांच  से  इस  मामले  में  कोई  हल  निकलने  वाला  नहीं  है  ।

 इसमें  सन्देह  नहीं
 कि

 संसदीय  जांच  की  जाने  पर  श्री  वाजपेयी  के  दल  के  कुछ  सदस्य  जांच  समिति

 में  अब  श्री  वाजपेयी  ने  सदन  को  सुचित  किया  है  कि  वह  श्री  तुल  मोहन  राम  को  देवी  सिद्ध  करने

 के  लिए  सब  सामग्री  प्रस्तुत  करेंगे  ।  श्री  वाजपेयी  का  कथन  है  कि  सदस्य  का  दोष  सिद्ध  करने  के  लिये

 मेरे  पास  पूर्ण  साक्ष्य  हूं  ।  जैसे  ही  श्राप  यह  कहते  हैं  कि  श्राप  के  पास  श्रीराम  सिद्ध  करने  के  लिये  सारे

 साक्ष्य  हैं  वैसे  ही  जांच  करने  वाली  समिति  के  सदस्य  के  रूप  में  काम  करने  का  अधिकार  समाप्त

 हो  जाता  है

 amt  लोगों  ने  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  के  विरुद्ध  आरोप  लगाये  मैं  यहां  उनका  पक्ष  लेने
 के

 लिये  नहीं  हूं  लेकिन  क्या  श्री  ललित  नारायण  मिश्र  को  यह  शंका  नहीं  होगी  कि  यदि  आपको  उनके

 मामले  की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  किया  गया  तो  उनके  साथ  उचित  न्याय  नहीं  होगा  ।

 सरकार  ने  इस  मामले  के  संबंध  में  पूर्वे  निर्णय  ले  लिया  था  कौर  वह  इससे  राजनीतिक  लाभ

 चाहती  थी  ।  इसीलिए  मेरे  विचार  में  संसद  को  इस  मामले  की  जांच  करने  कोई  मंतिक

 तथा  कानूनी  अधिकार  नहीं  है  ।  जब  भी  यह  न्यायालय  में  जाएगा  कौर  किसी  संसद  सदस्य

 अथवा  मंत्री  को  दोषी  पाया
 तो

 मैं  उसके  विरुद्ध  कार्यवाही  करने  का  पक्ष  लूंगा  ।  अपराधी
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 18  1896  लाइसेंस  के  देने  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्नालय  को  दिये  गये  अभ्यावेदन  पर  लोक

 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  के

 लिए  संसदीय  समिति  गठित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 को  दंड  मिलना  rl  चाहिए  चाहे  वह  सदन  में  हो  ग्रीवा  सदन  से  बाहर  ।  विशेषाधिकार  समिति  के

 प्रतिवेदन  में  स्पष्ट  कहा  गया  है  कि  संसद  सदस्यों  सहित  सभी  नागरिकों  के  साथ  एक  जेसा  व्यवहार

 किया  जाएगा  ।  कानून  की  नजर  में  सब  बराबर  हैं  ।  हमें  साधारण  नागरिक  से  अधिक  अधिकारों

 का  दावा  करने  का  कोई  हक  नहीं  है  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  मुदगल  केस  का  हवाला  दिया  है  ।  लेकिन  वर्तमान  मामले  के  तथ्य  इससे

 भिन्न  हैं  ।  एक  दांडिक  अपराध  का  मामला  है  तो  दूसरा  विशेषाधिकार  हनन  का  ।  दांडिक  अपराध

 का  मामला  सदन  के  क्षेत्राधिकार  में  नहीं  भ्राता  ।  यदि  न्यायालय  किसी  मामले  में  इस  निकले

 पर  पहुंचता  है  कि  इस  मामले  में  दांडिक  अपराध  नहीं  केवल  संसद  सदस्य  के  विशेषाधिकार

 > का  हनन  ह

 सकती  है  ।

 तो  सदन  में  इस  पर  चर्चा  की  जा
 सकती  हैं

 दोषी  सदस्य  को  सजा  दी  जा

 श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  ने  कहा  है  कि  उनको  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  में  कोई  विश्वास  नहीं

 है  ।  are  न  ही  न्यायालयों  में  ही  उनको  विश्वास  है  ।  यदि  ऐसी  बात  है  तो  उन्हें  किसी  मामले  की

 न्यायालय  द्वारा  जांच  करवाने  की  मांग  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है  ।  संसदीय  जांच  करवाने  की

 भी  मांग  की  गई  है  ।  मैं  चाहता हूं  कि  कोई  भी  तथ्य  छुपाया  नहीं  जाना  चाहिए  ।  21  सदस्यों पर

 लगाए  गए  आरोपों  का  निराकरण  किया  जाना  चाहिए  aye  इस  मामले  में  दोषी  व्यक्तियों  पर  चाहे

 बे  हमारे  दल  से  संबंधित  हों  अथवा  अन्य  किसी  दल  से  संबंधित  मुकदमा  चलाया  जाए  कौर  उन्हें

 दंड  दिया  जाए  ।  प्रत्येक  संसद  सदस्य  के  लिए  सदन  में  गरिमा  wie  अनुशासन  बनाए  रखना  झ्रावश्यक

 हैं  ।  हमें  सदन  की  प्रतिष्ठा  पर  किसी  बात  की  abet  नहीं  आने  देनी  चाहिए  ।

 मैं  अपील  करता  हूं  कि  इस  मामले  में  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कड़ी  कार्यवाही  की  जानी

 चाहिए  ।  परन्तु  मैं  संसदीय  जांच  के  पक्ष  में  नहीं  हूं  ।  इसलिए  मैं  प्रस्ताव  का  विरोध  करता  हूं  ।

 श्री  सेल्सियस  आयात  लाइसेंस  घोटाले  से  सदन  की  प्रतिष्ठा  को  बट्टा  लगा

 है  भ्र  देश  के  dada  प्रजातंत्र  के  प्रति  जनता  के  विश्वास  को  ठेस  पहुंची है  |  मुझे  समझ  नहीं

 ata  कि  कांग्रेस  सदस्य  इस  प्रस्ताव  का  विरोध  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  इस  मामले  में  महत्वपूर्ण  यह  नहीं

 है  कि  हस्ताक्षर  जाली  है  अथवा  असली  ।  यह  तो  वाद  का  मामला  है  ।  प्रश्न  एक  या  अधिक  सदस्यों

 का  नहीं  बल्कि  प्रश्न  are  की  प्रणाली  तथा  सरकार  के  दृष्टिकोण  का  है  ।  सरकार  मामले  के  विस्तार

 में  नहीं  जाना  चाहती  ।  सरकार  जनता  की  areal  में  गिर  गयी  है  ।  जब  तक  इसे  प्राप्त  नहीं

 किया  जाएगा  इस  देश  में  संसदीय  लोकतन्त्र  के  कार्यक्रम  में  भी  लोगों  का  विश्वास  समाप्त  हो  जाएगा  |

 सरकार  का  यह  रवैया  बन  गया  है  कि  विपक्ष  द्वारा  मांगे  जाने  वाले  ब्यौरों  को  बताने  से  सरकर

 इकार  कर  रही  है  ।  मंत्री  महोदय  यह  बताने  से  कतरा  क्यों  रहे  हैं  कि  मामला  कब  दर्ज  किया  गया

 कुछ  दिन  ga  कहने  से  काम  नहीं  चलेगा  ।  वस्तुतः  सरकार  के  पास  इतना  साहस  नहीं  है  कि  वह
 अपने  किए  गए  कार्यों  की  जांच  करे  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि
 इस

 मामले
 की

 जांच  करने  के  लिए  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 उपयुक्त  संस्था  है
 ।

 उनको  श्री  अटल  बिहारी  बाजपेयी  के  प्रस्ताव  में  लूटी  नजर  श्री  रही  है  ।  परन्तु

 हमें  यह  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिए
 कि

 कांग्रेस  सदस्यों  ने  भी  ag  शंका  व्यक्त  की  है  कि  केन्द्रीय
 जांच  ब्यूरो  उपयुक्त  संस्था  नहीं

 है  सनौर  इस  मामले  में  संसदीय  जांच  कराई  जानी  चाहिए  ।
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 M  dtioa  re  constitution  of  Parliamentary  (011011111100  to  Bhadra  18,  1896  (Saka)
 examine  matter  relating  to  alleged  signatures  of  21
 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to
 Ministry  of  Commerce  about  Grant  of  Licences

 संप्रदाय  जांच  के  विपक्षी  सदस्यों  ने  चार  मुख्य  बन् आपत्तियां  उठाई हैं  ।  संसदीय  समिति

 नियुक्त  करने  से  gd  जांच  की  जानी  चाहिए  |  जब  तक  प्रत्यक्ष  मामला  सिद्ध  नहीं

 संसदीय  समिति  गठित  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  चूंकि  अरन्य  दल  भी  श्रन्तग्रंस्त  इसीलिए

 संसदीय  समिति  स्थिति  की  संतोषजनक  जांच  नहीं  कर  सकती  ।  मुदगल  के  मामले  बेईमान

 मामला  बिल्कुल  भिन्न  है  ।  यह  दीवानी  का  दांडिक  अपराध  का  नहीं  |

 मैं  इन  आपत्तियों  एक  एक  करके  उत्तर  दूंगा  ।  पहली  बात  तो  यह  है  कि  सरकार  का

 रवैया  बदल  रहा  है  ।  जब  संसद  सदस्यों  पर  कुछ  आरोप  लगाए  गए  हों  तो  agua  के  मामले  को

 तरह  इस  मामले  में  भी  कोई  कार्यवाही  करने  से  पूर्व  सरकार  को  भ्रध्यक्ष  की  अनुमति  लेनी  चाहिए

 किन्तु  ऐसा  नहीं  किया  गया  ।

 ह मैं  कुछ  झ्राधारभूत  प्रश्न  उठाना  चाहता  &  ।  विपक्ष  को  ठोस  सामग्री  नहीं  दी  गई  यहां

 तक  नहीं  बताया  गया  कि  मामला  कब  ai  किया  गया  ।  हमें  प्रथम  सूचना  रिपोर्ट  तक  नहीं  दिखाई

 गई  ।  सदन  पूरे  तथ्य  जानने  के  लिए  चिंतित  है  ।

 मैं  संक्षिप्त  में  इस  मामले  के  तथ्य  बताना  चाहता  हूं  ।  वर्ष  1955  में  माही  ate  को

 छोड़कर  पांडिचेरी  ae  कराईक्कल  में  अतिरिक्त  कोटा  परमिट  दिए  गए  थे  ।  ak  1959  में  एक

 समान  नीति  बनाई  गई  शर  माही  या  dam  सभी  को  एक  पद्धति  के  अत्यंत  रख  दिया

 गया  ।  संबंधित  पाटियां  बारबार  श्रीचंदन-पत्न  दे  रही  थीं  ।  पार्टियों  ने  मद्रास  के  न्यायालयों  में  fe

 याचिकाएं  दायर  कीं  थी  ।  वर्ष  1971  के  wea  में  या  वर्ष  1972  के  आरम्भ  जब  मुकदमा

 बल  रहा  तो  अचानक  ही  ये  fee  याचिकाएं  वापिस  ले  ली  गई  थीं  ।  मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि

 ये  वापिस  क्यों  ले  ली  गई  ?  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  किन  व्यवसायों  ने

 काएं  दायर  की  थीं  ate  याचिकाएं  वापिस  लेने  वाले  कितने  व्यक्तियों  को  लाइसेंस  दिए  गए  ?

 qa  यह  भी  बताया  गया  है  कि  वर्ष  1972  के  wea  में  अ्रथका  वर्ष  1973  के  प्रारम्भ  में

 ग्यात  लाइसेंसों  की  स्वीकृति  देने  से  संबंधित  अधिकारी  विशेष  रूप  से  पांडिचेरी  गया  था  शर  इन

 प्रार्थना  पन्नों  की  जांच  करके  दिल्‍ली  aa  ही  लाइसेंस  दे  दिए  गए  ।  इस  विषय  में  श्री  कुलमोहन  राम

 ने  पहले  एक  व्यक्तिगत  पत्न  लिखा  था  ।  तब  उन्हें  20  सदस्यों  से  हस्ताक्षर  लेकर  एक  ज्ञापन  भेजने

 की  कया  शभ्रावश्यकता  थी  ?  अधिकारियों  को  यह  सन्देह  किस  प्रकार  gar  कि  हस्ताक्षर  वास्तविक  हैं

 अथवा  जाली  ।  यह  weer  किसने  दिया  जिसके  ऑ्राधार  पर  यह  मामला  चला  ?  मैं  यह  भी  जानना

 चाहता  हूं  कि  fee  याचिका  वापिस  क्यों  ली  गई  ?  उन  लोगों  को  वाद  में  लाइसेंस  क्यों  दिए  गए

 जिन्होंने  न्यायालय  में  इस  मामले  के  संबंध  में  मुकदमा  दायर  किया  था  ?  क्या  सरकार  के  साथ  उनका

 लिखित  अथवा  मौखिक  समझौता  झ्  था  ?  इन  सब  बातों  की  जांच  संसदीय  समिति  ही  कर  सकती

 है  ।  यह  मामला  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  पर  नहीं  छोड़ा  जा  सकता  ।  यह  ब्यूरो  तो  सरकार  की  ही  एक

 एजेन्सी  है  ।  यदि  सरकार  चाहती  है  कि  देश  में  संसदीय  चलता  रहे  तो  इस  मामले  में

 संसदीय  जांच  करवाई  जानी  हीं  चा  Y27T as  |  तभी  जनता  सरकार  पर  विश्वास  कर  सकती  है

 वाणिज्य  dat  (sto  डी०  पी०  :  मैंने  विभिन्न  दलों  के  सदस्यों  से  इस  मामले

 के  संबंध  में  विचार  जान  लिए  हूँ  ।  मैं  इस  समय  कुछ  तथ्य  प्रस्तुत  करके  स्थिति  स्पष्ट  करना  चाहता

 हूं  फ्रांस  के  भूतपूर्व  र्कीति  aaa  माहों का  1974  में
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 9.  1974  लाइसेंस  के  देने  के  बाए  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  दिये  गये  अभ्यावेदन  पर  लोक

 सभा के  21  सदस्यों के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  के
 लिए  संसदीय

 समिति
 गठित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 भारतीय  संघ  में  विलय  के  पश्चात्‌  रायात-निर्यात  नियंत्रण  अधिनियम  आर  उसके  ग्रीन  बनाए  गए

 नियम  उक्त  क्षेत्रों  पर  भी  लाग  हो  गए  |  इनमें  से  केवल  पांडिचेरी  शौर  कराईक्कल  ही  दो

 पूर्ण  पत्तन  हैं  ।  सरकार  ने  फ्रांस  के  भूतपूर्व  आधिपत्य  वाले  क्षेत्रों  को  लाइसेंस  संबंधी  अतिरिक्त

 एं  दी  हैं  कौर  इस  संबंध  में  पहली  शभ्रधिसूचना  11  1955  को  जारी  की  गई  ।  इसमें  येन

 ग्र ौर माही  का  कोई  उल्लेख  नहीं  था  |  केवल  पांडिचेरी  आर  कराईक्कल  के  प्रसि  का

 इसस  देने  का  उल्लेख  किया  गया  था  ।  परन्तु  फिर  भी  पांडिचेरी  शौर  कराईवकल  के  श्रायातक

 ग्र धि सूचना  से  संतुष्ट  नहीं  थे  ।  परिणामस्वरूप  14  1955  को  एक  शर  अधिसूचना  जारी  की

 गई  जिसमें  अतिरिक्त  लाइसेंस  जारी  करने  की  व्यवस्था  थी  ।  इस  बार  भी  येन  शौर  माही  का

 लेख  नहीं  किया  गया  ।  यह  स्थिति  21  1955  में  जारी  की  गई  अधिसूचना  में  भी  बनी

 रही  ।  येन  ale  माहे  के  आयातक  लाइसेंसों  के  विशेष  कोटे  के  लिए  करते  रहे  श्र  सरकार

 ने  20  1955  को  जारी  की  गई  सार्वजनिक  सूचना  में  आदेश  दिया  कि  उपरोक्त  सुविधाएं

 सनम  at  माही  के  श्रायातकों  को  भी  दी  जाएं  ।  aaa  कौर  माही  ऐसे  जिनके  कार्यालय

 पांडिचेरी  कौर  कराईक्कल  में  इस  सुविधा  का  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।  किन्तु  wea  आयातक  इस

 की सुविधा  का  लाभ  नहीं  उठा  सकते  क्योंकि  इस  सार्वजनिक  सूचना  में  श्रीचंदन-पत्न  देने

 तिथि  30  दिसम्बर  1955  निर्धारित  की  गई  थी  ।  बाद  में  वर्ष  19.64  में  az  निर्णय  किया  गया

 कि  1  श्र  31  1956  के  बीच  झ्रावेदन-पत्नों  पर  भी  विचार  कया  जा
 > सकता  |  र्म्स  येनम  झर  माही  के  ग्रा या तक  इस  घोषणा  का  लाभ

 नहीं
 उठा  सकते  or थे  क्योंकि

 उन्हीं  लोगों  को  दुबारा  लाइसेंस  दिए  जा  सकते  थे  जिन्होंने  saat—a  1955  तथा  जलाई-दिसम्बर

 1955  में  लाइसेंस  ले  लिए  थे  ।  दुबारा  लाइसेंस  देने
 संबंधी

 वर्ष  1959  तक  चलती  कौर  उसके

 बाद  विशेष  तथा  अतिरिक्त  लाइसेंस  देने  की  सुविधा  समाप्त  कर  दी
 गई  ।

 येन  तथा  माहे  के  जिन  आयात  कर्ताश्ञों  को  छोड़  दया  गया  था  वे  निरन्तर  अभ्यावेदन  पेश

 करते  रहे प्र ौर  1955  से  1959  तक  की  अवधि  के  लिये  चिशेंषें  लाइसेंस  भगत  रहे  जबकि  सरकार  का

 दृष्टिकोण  बना  रहा  कि  ये  लोग  दुबारा  लाइसेंस  प्राप्त  करने  के  पात्र  नहीं  हैं  ।  इसी  धारणा  के

 wad  1967  में  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  यह  कहा  गया  था  कि  येन  शर  माहे  के  आयात  किताबों

 के  साथ  कोई  भेदभाव  नहीं  किया  गया है  ।  फिर  भी  उनके  अभ्यावेदन  als  रहे  तथा  कुछ  ने  तो  दिल्ली

 उच्च  न्यायालय  में  रिट  याचिकाएं  भी  दर्ज  करा  दी  ।  याचिकाओं  पर  न्यायालय  का  निर्णय  हुएं
 बिना  सरकार  कोई  निर्णय  नहीं  कर  सकती  थी  ।  बाद  में  जब  ये  रिट  याचिकाएं  वापस  ले  ली  गई

 ब  सरकार  ने  इन  श्रभ्यावेदनों  पर  पुनः  विचार  किया  ।

 इस  बारे  में  ag  ज्ञापन  जो  पिछले  कुछ  दिनों  यहां  चर्चा  का  विषय  हमें  23  नवम्बर

 1972  को  प्राप्त  हुमा  था  ससे  ga  इसी  विषय  पर  तीन  अरन्य  अभ्यावेदन  भी  प्राप्त  हए  थे

 मंत्रालय  ने  इन  सभी  पर  गंभीरता  पूर्वक  विचार  किया  रोक  ag  निष्कर्ष  निकाला  fe  सनम  तथा

 माहे  के  शायरी  किताबों  के  साथ  कुछ  अन्याय  gar  यद्यपि  सरकार  ऐसा  चाहती  थी  ।

 अत  मैंने  1973  में  निर्णय  किया  कि  माहे  तथा  के  उन  को  कुछ  .  राहत
 दी  जाये  जो  नियमों  के  अधीन  पातर  थे  ।  फिर  भी  हमने  इस  संबंध  विशेष  सावधानी  तथा  वित्तीय

 सामानों  का  पूरा  ध्यान  रखा  |  मैं  यहां  कहना  चा Vo  हुआ  कि  ये  फर्में  काली  सूची t  वाली  प्रतिबंधित  अथवा
 जाली  नहीं  थी  ॥
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 Motion  re  constitution  of  Parliamentary  Committee  to  September  9,  1974.

 2xamine  matter  relating  to  alleged  signatures  of  21
 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to

 Ministry  of  Commerce  about  grant  of  Licences

 ee

 लाइसेंस  जारी  किये  जाने  के  बाद  लोक  सभा  सचिवालय  की  ग्रोवर  से  एक  पत्न  प्राप्त  gal

 जिसमें  कुछ  सन्देह  व्यक्त  किया  गया  था  ।  यह  मामला  तुरन्त  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सौंपा  गया

 जिनके  अधिकारियों  ने  माननीय  ससद  सदस्यों  से  संपर्क  करके  उनके  बथान  नोट  किये  mix  फिर  बाद

 में  मुझे  पत्र  द्वारा  बताया  गया  कि  वे  हस्ताक्षर  जाली  थे  ।  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  रिपोर्ट  के  अनुसार

 केवल  श्री  कुलमोहन  राम  ने  अपने  हस्ताक्षर  स्वीकार  किये  हैं  ।  (era eta )  मुझे  यह  प्रतिवेदन

 31  को  मिला  ate  मैंने  1  1974  को  आदेश  दे  दिया  कि  सी०  बी०  भाई  की

 प्रारंभिक  जांच  के  शिखाधार  पर  यह  मामला  दर्ज  कराया  जाये  ।  वह  संस्था  इस  मामले  के  सभी  पहल पों

 की  जांच  करेगी  शर  यदि  कोई  कदाचार  पाया  गया  तो  उसमें  ari  कार्यवाही  होगी  |

 27  1974  को  जो  कुछ  मैंने  राज्य  सभा  में  कहा  उसका  किसी  भी  रूप  में  यह  अभि

 प्रति  भ्र प्रतिष्ठा  प्रकट  करना प्राय  नहीं  था  कि  मैं  यहाँ  इस  सभा  तथा  यहां  के  माननीय  सदस्यों  के

 चाहता  था  ।  मैं  स्वयं  इस  मामले  की  जड़  में  जाने  को  उत्सुक
 or श  ।  मैं  और  हमारी  सरकार  संसदीय

 लोकतन्त्र  को  सर्वोच्य  सम्मान  देते  रहने  को  कटिबद्ध  हैं  ।

 Shri  Madhu  Limaya  :(Banka)  Who  were  the  signatories  of  the  earlier  three  repre-
 sentations  and  whether  there  were  any  Parlizment  Members  amor g  them  ?  Secondly  is  it

 not  time  that  there  firm  had  started  selling  away  these  licetices.

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  मैं  अपना  प्रश्न  दोहराता
 a  fe  न्यायालय  में  यह

 मामला  कितने  दिन  चला  श्र  इसे  वापस  लेने  में  पहल  किसने  की  कौर  इसके  क्या  कारण  थे  |

 श्री  मिश्र  से  पूर्व  तीन  मंत्रियों  ने  लाइसेंस  नहीं  दिये  फिर  उन्होंने  किस  श्राधार  पर  दियें  ।  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  की  जांच  में  क्या  ये  चार  बातें  भी  शामिल  होंगी  ।

 श्री  Fo  पी०  उन्नीकृष्णन  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  सभा  का  एक  भूतपूर्व  सदस्य

 जोकि  साम्यवादी  मार्क्सवादी  दल  का  ने  सबसे  पहले  उस  श्रम्यावेदन  पर  हस्ताक्षर  किये  थे  तथा

 इसके  लिये  14  लाख  मये  लिये  थे  ?

 Shri  Atal  Bihari  Bajpayee  (Gwalior)  :  why  did  he  name  the  21  MPs  before
 ascertaining  their  signatures  ?  And  to  day  he  says  that  he  has  to  save  the  digniiy  of
 the  hon.  Members.

 श्री  प्रियरंजन  दास  मुन्नों  :  इस  विशिष्ट  मामले  में  मंत्रालय  ने  लाइसेंस  नियमों  पर  अधिक  ध्यान

 दिया  था  15  संसद  सदस्यों  के  ज्ञापन  पर  ?

 श्री  पोलू  मोदी  :  यह  सुन्दर  कहानी  किसने  गढ़ी ?

 प्रो०  डी ०  पी०  चट्टोपाध्याय :  पहला  प्र भ्या वेदन  श्री  तुल सोहन  राम  ने  दिया  था  तथा  अन्य

 स्वयं  श्रायातकर्त्ता्लों ने  दिए  जहां  तक  लाइसेंस  दिये  जाने  की  बात  है  सो  मैंने  कहा  है  कि  हम

 किसी  भी  कदाचार  की  जांच  करेंगे  ।

 Shri  Madhu  Limaye  :  was  there  no  other  Member  other  than  Shri  Tulmohan  Ram.
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 18:  1896  लाइसेंस  के  देने  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  दिये  गये  अभ्यावेदन  पर
 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  के

 लिए

 संहत  अदित
 करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 प्रो०  डो०  पी ०  चट्टोपाध्याय :  मुझे  इस  विक्रय  की  कोई  जानकारी  नहीं  मिली  है  अन्यथा  मैं  जांच

 कराता  |

 1962 यां  1963  में  यह  मामला  पंजाब  उच्च  न्यायालय  की  दिल्ली  शाखा  में  निर्णयाधीन  था

 फ़िर  बाद  में  समझौता  हो  गया  था  ।  इसका  आधार  तो  मुझे  मालूम  नहीं  परन्तु  उन  लोगों ने  मामला

 वापस  ले  लिया  था  वहीं  कहानी  खत्म  हो  गई  ।  फिर  1967 से  1971  के  बीच  दिल्‍ली  उच्च

 लय  में  मामला  नियासीन  रहा  कौर  फिर  वापस  ले  लिया  गया  ।  इसके  बाद  मंत्रालय  ने  इस  मामले  में

 पुनः  विचार  किया  जेसा  कि  मैंने  पहले  कहा  कि  ज्योंही  मैंने  श्रादेश  पास  किये  तो  साथ  ही

 वित्तीय  सीमा  संबंधी  कया  aa  कई  शर्तें  लगा  दी  थी  ।  1955  में  पात्रता के  केवल  50  प्रतिशत  wer

 की  अनुमति  दी  गई  थी  तथा  वह  भी  तदर्थ  तथा  कतिपय  शर्तों  के  adda  था  ।  जहां  तक  झानुदानिक

 ग्रोशियस  )  लाइसेंस  का  संबंध  है  वह  सरकार  न्याय  तथा  औचित्य  गद  समानता  की  भावना  के  श्रन्तगंत

 दे
 सकती  है

 ।
 संविधान  भी  इसकी  अनुमति  देता  है

 ।  इस  मामले  में  तीसरी  लोक  सभा  के  एक
 संसद  सदस्य  श्री  वी०  पी०  नायर  ने  भी  अभ्यावेदन  किया  था  ।  )

 at  ज्योतिर्मय  मंत्री  महोदय  सभा  को  गुमराह  कर  रहे  इस  समय  साम्यवादी  मार्क्सवादी
 दल

 नहीं
 था

 ।
 सर्वे  विभाजित  साम्यवादी दल

 था
 ।

 श्री  डी०  पा  चट्टोपाध्याय  :  मैंने  तो  केवल  सदस्य  का  नाम  लिया  है  प्रौढ़  हर  सदस्य  को

 वेदन  देने  का  हक  उन्होंने  भी  एक  एडवोकेट  के  नाते  झाय।तकत्ताश्रों  की  we  से  अभ्यावेदन  किया

 श्री  वाजपेयी  के  इस  प्रश्न  के  उत्तर  में  कि  राज्य  सभा  में  संसद  सदस्यों  का  नाम  लेते  समय  क्या

 मेरे  पाप  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 का

 प्रतिवेदन  था  ।  मैं  यह  कहूंगा  कि  नहीं  ati  मुझे  इस  निष्कर्ष  का  कुछ

 मलूम नहीं  था  ।

 हों  ज्योतिमंय बस  श्री  वी०  पी०  नायर  हमारे  दल  में  नहीं  थे  ।

 at  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  मंत्री  महोदय  ने  इतने  शब्दों  में  यह  प्रकट  किया  है  कि

 सेंस  के  oder कर्त्ता  अच्छे  are  के  लोग  हैं  कौर  सरकार  उनके  साथ  गत  18  वर्ष  से  प्रत्याय  करती

 रही  साथ  ही  उन्होंने यह  भी  कह  दिया  है  कि  उनके  पूर्व  वाणिज्य  मंत्री  श्री  एल०  एन०  श्री  बी०
 ato  श्री  दिनेश  सिह  तथा  श्री  मनु भाई  शाह  सभी  बड़े  निर्दय  थे  कि  उन्हें  लाइसेंस  नहीं  दिये  ।

 प्रश्न  यह  है  कि  इन  7  फर्मों  को  लाइसेंस  देने  का  चक्कर  18  वर्ष  क्यों  इसमें  किसका
 दोष

 उन  अधिकारियों के  विरुद्ध  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  ।  यद्यपि  श्री  मिश्र  तो  अब उस  विभाग

 में  नहीं  परन्तु  अन्य  was  भ्रष्ट  अधिकारी  तो  ae  भी  विद्यमान  हैं  ।

 सत्तारूढ़  दल  इस  प्रस्ताव  को  अपनी  संख्याशक्ति  से  गिराना  च।हता  है  ।  हमारी  शक्ति  कमजोर

 सही  परन्तु  उसमें  औचित्य  तथा  न्यायसंगत  तो  है  ।
 मेरा  दावां  है  कि  यदि  इस  प्रस्ताव  पर  जप्त

 दान  कराया  जाये  तो  सत्तारूढ़  दल  के  अधिकांश  लोग  इस  प्रस्ताव  के  समर्थन  में  मत  देंगे  ।  इस  दल  करने
 सदस्य  आत्मा

 की
 आवाज  सुनेंगे  जैसा  कि  उन्होंने  1969  किया  था  ।  परन्तु  सरकार  तो  किसी
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 M>tion  re  constitution  of  Parliamentary  Committee  to  Bhadra  18,  1896  (Saka)
 examine  matter  relating  to  alleged  signatures  of  21
 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to
 Ministry  of  Commerce  about  Grant  of  Licences

 भी  तर्क  ar  प्रौचित्य  को  महत्व  नहीं  दे  रही  वह  तो  इस  सभा  को  भी  कोई  महत्व  नहीं
 दे

 ae

 उन्हें  चाहिये  कि  कि  क  et  े  a  are  ak  अ  क  - 10  क  म  a  य

 तो  सारा  विपक्ष  ate  ये  भरा  है  कि  सरकार  किस  प्रकार  की  कार्यवाही  कर  रही  51  संसद  सदस्यों

 ने  अभ्यावेदन  किया  रू  इस  anew  at  संसदीय  जांच  areal  जाय  ।  ज्ञापन  ता  Bee

 विपक्ष  या  स्वयं  vod  हा  दल  क  लागों  की  परवाह  नहीं  की  ।  सरकार  के  इस  प्रकार  प्रन उत्तरदायत्व

 TH  व्यवहार  से  सरकार  तथा  संसद  दोनों  की  प्रतिष्ठा  खतरे  में  पड़ी  है  ।  अराज  प्रत्येक  संसद  सदस्य  पर

 तरह-तरह  के  काल्पनिक  ग्रा रोप लग  रहे  हैं  ।  यदि  प्रति  इस  बारे  में  संसदीय  जांच  स्वीकार कर  लेते  तो

 ऐसे  बेसिर  पेर  के  आरोप  न  लगते  |  यह  सब  कुछ  सरक,र  के  ग़ैरज़िम्मेदाराना  राज्य  के  कारण  हुआ

 gi  देश  में  यह  भावना  श्राम  हो  जायेगी  कि  इक्का  दुक्का  संसद  सदस्य  ही  नहीं  बल्कि  संसद  सदस्यों  के

 हुक  स  फटा  कारे
 कर

 रहे  हे  झर  स्वयं  को  बेच  रहे  ऐसी  स्थिति  में  क्या  केवल  केन्द्रीय

 जांच  ब्यूरो  की  जांच  ही  काफी  है  ?  यह  जांच  कभी  भी  उन  सदस्यों  का  पर्दाफाश  नहीं  कर  सकेगी  जोकि

 दोषी  होंगे
 ।

 यह  जांच  तो  ara  केवल  दिखावा  ara  है  wt  इस  प्रकार  झाप  समूचे  संसदीय  तंत्र
 की

 प्रतिष्ठा  को  धब्बा  लगा  रहे  हैं

 aq  प्रश्न  यह  है  कि  जनता  का  विश्वास  तथा  संसद  की  गरिमा  को  पुनः  कसे  प्रतिष्टित  जायें  ।

 के  मामले  में  लाड  डेनिस  ने  यह  कहा  था  कि  इस  बात  का  इतना  महत्व  नहीं  है  कि  प्रोफ्यमों

 एक  लड़की  के  साथ  प्रश्न  यह  है  कि  ऐसी  विचारधारा  बनी  जिसमें  प्राणियों  पर  लड़की

 के  साथ  सोने  का  सन्देह  किया  गया  अति  एक  सन्देह  तथा  दुर्भावना  का  वातावरण  पदा

 हुआ ।  इस  मामले में  स्वयं  हमारी  सरकार ने  सन्देह  तथा  दुर्भावना के  वातावरण  की  wit  alas  गहन

 किया  है  हालांकि  18  या  19  सदस्यों  ने  विशिष्ट  रूप  से  यह  कहा  है  कि  उक्त  हस्ताक्षर  उनके  नहीं हैं  ।

 विधि  मंत्री  ने  स्पष्ट  कहा  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  जांच  के  बाद  यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  कुछ  संसद

 सदस्यों  का  इसमें  हाथ  शभ्रवश्य  है  अर  एक  अझ्र।धारभ्त  मामला  बनता  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  नहीं ।  उसमें  शुद्धि  की  गई

 at  श्याम  नन्दन  मैं  शुद्ध  किया  गया  विवरण  ही  दे  रह  द्ग  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि

 संभव  है  इस  घोटाले  में  सभी  संसद  सदस्य  श्रनतंश्रस्त  नहीं  कुछ  बाहर  के  att  भी  हों  सकते  फिर  भी

 हरनेक  सदस्यों  का  सन्देहास्पद  हो  गया  है  ।

 जिंक  तक  आधारभूत  मामला  बनने  की  बात  है  सो  तो  स्पष्ट है  कि  एक  शझपराघ  हुम  है  और  कुछ

 तत्वों  ने  किया  है  ।  क्या  यह  काफी  नहीं  है  ।  अनेक  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  उन्होंने  हस्ताक्षर  नहीं  किये  हैं  ।

 इस  प्रकार  एक  जालसाजी  का  आधारित  मामला  बनता  है  ।  तो  सरकार  इस  बारे  में  क्या  कर  रही  है  ?

 किसने  यह  जालसाजी  शभ्रायोजित  की  यह  साजिश  किसने  की  ।  इनकी  जांच  होनी  चाहिये  ।  ऐसी  साजिश  मंत्रालय

 स्तर पर  ही  हो  सकती  है  तथा  प्रशासनिक  स्तर  पर  भी  हो  सकती  या  फिर  दल  के  स्तर  पर

 भी  हो  सकती  ate  wet  में  संसद  सदस्यों  के  स्तर  पर  भी  हो  सकती  है  ।

 इन  दो  भ्रपराधों  के  बारे  में  राधारमण  मामला  बनता  है  झर  इसकी  जांच  होनी  ही  चाहिये  ।



 3  1974  लाइसेंस  के  देने  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  दिये  गये  अभ्यावेदन  पर  लोक
 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  के

 लिए  संसदीय  समिति

 गठित

 करने  के  बारे  में  ses एएए  2

 श्री  मुद्गल  के  मामले  में  जब ब  यहां  चर्चा  हो  रही  थी  तब  श्री  फेंक  भारती  ने  यह  तर्क  ee  किया
 था

 कि  कोर्ट  संसदीय  जांच  समिति  बनाने  से  पुर्व  यह  सिं  होना  चाहिये  कि  कोई  झाघारभत  मामला

 है  था
 श्री  नेहरू  ने  कहा  ot  कि  हमारे  ग्राहकों  के  हिसाब  से  झाधघारभत  मामला  बनता  फिर

 सत्र  ने  जो  योजना  संसदीय  समिति  ata  करने  की  झूमती  दे  दी  थी  ।

 सरकार  केन्द्रीय  जांच
 न्यूरो  vu

 ही
 जांच  के  किये  घना  cara

 देते

 से  स्वयं  केन्द्रीय  जांच ब्यूरो पर  व्या पर  दी  सन्देह  पदा  होने  लगा  है  ?  शभ्राखिर  सरकार  इसी  पर  इतना  जोर  क्यों  दे  रही  है

 रह  केन्द्रीय  जांच 5 ब्यूरो  को  संसदीय  afafa  से  अधिक  शक्तिशाली  समझती  है  ?  सरकार  ait  wut

 सस्थाओं  की  सदस्यता  इस  संसदीय  समिति  को  उपलब्ध  करायें  ।  परन्तु  यह  जांच  केवल  संसदीय  समिति  के
 तत्वावधान  मैं  ही  होनी  चाहिए  ।  हमें  सन्देह  कि  केन्द्रीय  जांच  eat  इस  मामले  में  निष्पक्ष  होकर

 जांच  नहीं  कर  सकेगा  |

 कहा  गया  है  कि  संसदीय  जांच  कराने  पर  यह  न्यायालय  में  नहीं  जा  सकेगा  ।  ऐसा  किसी

 ने  नहीं  कहा  कि
 मुकदमा  नहीं  चलेगा  ।  निक्सन  के  मामले  में  पहले  जांच  संसदीय स्तर  पर  ही  हुई  थी

 बाद  में  मामला  न्यायालय  में  गया  था  ।

 Mr.  Caairman  :  You  have  taken  23  minutes

 Sari  Shyam  Nandan  Mishra  Don't  wotry  about  that

 Four  hours  were  allotted  for  this  debate  which  started Shri  Shanker  Dayal  Siaga :

 tended.
 at  4-15  P.M.  and  now  itis  P.M.  How  1018  would  it  continue  ?  Let  the  time  be  ex-

 Mr,  Chairman  :  थि  211  because  of  repeated  interuptions

 st  श्याम  नन्दन  सिर  :  ऐसा  माना  जाता  है  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  इस  पर्याय  बढ़ने

 से  रोका गया  ्स्मे भ्रन्यथा ऐसा नहीं ठा ऐसा  नहीं  हो  सकता  कि  पिछले  पांच  मास  में  केवल  माल  हस्ताक्षरों का

 सत्यापन  ही  किया  जा  सका  यह  एक  बहुत  ही  जटिल  मामला  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  माननीय

 मंत्री  ने  इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  की  एक  निश्चित  ade  लगाया  गया  है  माननीय  मंत्री

 ने  अपने  हस्ताक्षर  स्वीकार भी  किए  हैं  परंतु  आगे  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  ।  इन  परिस्थितियों

 में  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  पर  किस  प्रकार  विश्वास  किया  जा  सकता  है
 ?

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  अ्रध्यक्ष  ने

 एक  वंचक  में  श्री  वाजपेयी  की  इस  बात  को  स्वीकार  किया  था  कि  केन्द्रीय  जांच  ae  द्वारा  मंत्री के

 रुद्ध  कार्यवाही  नहीं  की  जा  सकती

 यह  कहा  जा  रहा  है  कि  यदि  कोई  झ्रापराधिक  मामला  हो  तो  उसमें  न्यायालय  में  कार्यवाही की

 जाती  है
 ।

 यह  केवल मात्र  झ्रापराधिक  मामला  नहीं  इसमें  मन्ब्वीमहोदय एवं एवं  सदस्य  दोनों  ata  से

 गलती  हुई  मंत्री  महोदय  को  सोचना  चाहिये  कि  इन  पार्टियों के  मामलों  की  सिफारिश  पांडिचेरी

 तामिलनाडु के  dag  सदस्यों  ने
 न

 करके  दूर-दूर  की  जनपदों  के  ब्र  सदस्यों  ने  की  अतः

 इससे  ऐसा
 _  लगता  है  कि  मंत्री  महोदय  और  संसद  सदस्य  की  वापसी  मिली-भगत  से  सब

 कुछ
 हुआ

 इस  प्रकार
 के

 मामले  की  जांच  केवल  संसदीय  समिति  द्वारा  ही  की  जा  सकती
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 M).ion  re  constitution  of  Parliamentary  Camunittee  to  September  9,  1974

 examine  matter  relating  to  alleged  signatures  cf  21

 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to

 Ministry  of  Commerce  about  Grant  of  Licences

 - ci

 ne  vit  सरत  द  पिसाए  ee  ara  तर  जो  सियार  दरें  कि  का  wear  उचित  कार्यवाही

 ac  Gh  ban  एन  क  क  क  ae  क  क  cote  दृष्टिकोण  से  विचार

 हो  रहा  है  तो  क्या  इसका  ot  यह  नहीं  कि  सरकार  संसदीय  पद्धति की  पवित्रता  को  नष्ट कर  रही

 यह  एक  बहुत  ही  व्यापक  प्रस्ताव  है  और  यदि  संसदीय  समिति  नियुक्ति की  जाये  तो  सबके
 साथ

 न्याय  हो  सकता  इस  के  गठन  का  किसी  को  विरोध  नहीं  करना  चाहिये  ।

 थो  ato  श्रार०  भगत  श्री  वाजपेयी  तथा  विपक्ष  के  wear  सदस्यों  ने  सरकार के

 विरुद्ध  आरोपों  का  चिट्ठा  तैयार  करने  के  लिए  इस  अवसर  का  लाभ  उठाया  श्री  वाजपेयी

 भाषण  में  कहा  हैकि  वे  नैतिक  मूल्यों  में  ह्लास  से  चिंतित  श्री  एस०  एन०  मिश्र  ने  कहा  है
 कि  संसदीय

 कार्यकरण  का  भविष्य  इससे  सलंग्न  श्री  हीरेन  मुकर्जी  ने  कहा  है  कि  संसदीय  पद्धति  का  हास  हुमा

 उनकी  इन  बातों  से  सहमत  नहीं  ।  राष्टीय  are  को  ताक  पर  रख  कर  जब  जनता  के  प्रसन् तोष

 छोटे-छोटे  मामलों  को  इस  प्रकार  उठाया  जाए  तो  स्पष्ट  है  कि  यह  सरकार  की  प्रतिष्ठा  को  गिराने

 के  विचार से  है  कौर  इन  लोगों  को  स्वयं  ही  इस  पद्धति  में  विश्वास  नहीं  संसदीय  कार्यकरण  तो

 gam  water के  मामले  से  की  गई जनता  के  पर  आधारित  इस  मानते  की

 वास्तव  में  अमरीका  उच्चतम  अधिकारी  ने  पद्धति  की  खराब  करने  का  प्रयास  किया  विपक्ष  के  लोग

 असम्बद्ध  मामलों  को  इस  प्रकार  उठा  कर  स्वयं  संसदीय  पद्धति  का  लांस  ला  रहे

 1971  में  चुनावों  में  कांग्रेस  की  जीत  पर  अनेक  प्रकार  की  बातें  की  गई  परन्तु  उस  जीत  का

 वास्तविक  कारण  था  वर्गों  का  कांग्रेस  को  सेन  ।  उत्तर  प्रदेश  के  चुनावों  में  क्या  हश्र
 ।

 कांग्रेंस

 को  32%  मत  प्राप्त  हुए  परंतु  फिर  भी  विपक्षी दल  राष्ट्रीय  विकल्प  प्रस्तुत  करने  में  प्रसाद रहे

 संसद  में  भी  वे  असफल  रहे  संसद्‌  के  माध्यम  से  वे  देश  में  जगारूकता  नहों  ला  सके  हैं  ।  इसका

 कारण  केवल  ag  वे  केवल  चरित्र  हनन  व  छींटाकशी  कार्य  में  ही  लगे  रहे  ट्

 किसी  भी  मामले  में  जांच  की  बात  तो  सदस्यों  द्वारा  कहा  जाता  है  कि  इसे  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 को  सौंपा  जाए  ।  क्योंकि  जांच  के  लिए  यह  सरकारी  अधिकरण  है  यदि  किसी  सदस्य  के  पास  तथ्य

 हों  तो  सदन को  बताये  जाने  चाहिये  जिससे  उन  पर  विचार  हो  सके  ।  उनकी  जांच  के  पश्चात्‌  सरकार

 इस  बात का  निर्णय  करेगी  कि  ag  ठीक  हैं  waar  नहीं  ।  श्री  बाजपेयी  ने  कहा  कि  उनके  द्वारा  लगाय

 गयें  आरोप  सही  वास्तविकता  यह  है  कि  जो  कुछ  कहा  गया  है  उससे  संसदीय  जांच  का  भ्रौचित्य  सिद्ध

 नहीं  होता  ।  मुदगल  के  जिस  मामले  का  उल्लेख  किया  गया  वह  झ्रापराधिक  मामला  नहीं  था  ।  यह

 मामला  उस  प्रकार  का  नहीं  संसद  सदस्यों  द्वारा  किसी  मामले  में  अभ्यावेदन
 देने  के  बारे  में  कोई

 अनौचित्य  नहीं  इसके  बारे  में  निर्धारित  प्रक्रिया  उस  बारे  में  केवल  इतना  है  कि  सदस्य  का

 आचरण  गलत  ना  हो  उसमें  उसे  कोई  व्यक्तिगत  लाभ  न  होता  इस  मामले  में  20  सदस्यों  ने

 कहा  है  कि  उनके  हस्ताक्षर  जाली  जब  साप्ताहिक  ने  प्रंथम  बार  यह  मामला  उठाया  तो  काग्रेस

 सदस्यों  ने  इस  मामले  को  दूसरी  सभा  में  उठाया  था  ।  we  बहुत  दुख  की  बात  हैं  कि  विपक्ष  के  सदस्यों

 ने  उसे  राजनैतिक  रूप  दिया  इस  वातावरण  में  स्वतन्त्र  निष्पक्ष  जांच  संभव  नहीं  ।  कब  से  पूर्वे

 किसी  भी  मामले  में  संसदीय  जांच  नहीं  कराई  गई
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 18  1896  )  लाइसेंस  के  देने  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  दिये  गये  प्रस्ताव  पर  लोक
 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  के

 सपर

 लिए
 संसदीय  अधि

 गठित  करने  के

 बारे  में

 प्रस्ताव

 ब्रिटेन
 ने

 भी  संसदीय  प्रणाली  के  अनुभव  के  आधार  पर  यह  a  निकाला  है  कि  प्रवर  समिति

 की  जांच  निष्पक्ष  नहीं  हो  सकती  ।  यहां  पर  भी  यदि  संसदीय  समिति  नियुक्त  की  गई  तो  उसका  भी

 यही  हाल  उस  समिति  में  राजनैतिक  दृष्टिकोण  से  विचार  होगा  ।  अ्रमरीका  में  भी  लोकतन्त्र  है

 परन्तु  वहां  पर  संसदीय  पद्धति  नहीं  वाटर गेट  घोटाले की  जांच  से  इसकी  तुलना  नहीं को  जा

 सकती  |

 हमें  राज  वातावरण  में  संसदीय  संस्थानों  के  लिए  परम्पराएं  स्थापित  करने  का  प्रयास  करना

 चाहिये  जो  चरित्र  हनन  के  arm  पर  न  इस  सब  के  करने  का  तात्पर्य  यह  नहीं कि  इस  मामले

 में  जांच  की  शझ्रावश्यकता  नहीं  है  ।  जांच  की  झ्रावश्यकता  तो  है  परन्तु  उसके  लिए  सरकार  पर  विश्वास

 किया  यह  कहना  भी  उचित  नहीं  कि  केंन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  किसी  मंत्री  के  विरुद्ध  जांच  नहीं
 कर

 सकता  |  यदि  किसी  मंत्री  अथवा  संसद  सदस्य ने  कोई  श्त्ियमितता  की  है  तो  उसकी  जांच  काम

 किसी  अधिकारी  को  नहीं  जा  सकता  ।  उसका  निर्णय  तो  राजनैतिक  आधार  पर  ही  हो  सकता
 o

 लोकतन्त्र  एवं  निरंकुश  शासन  में  अन्तर  प्रधान  मंत्री  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरों  द्वारा  मामले  की  जांच  की  जा  रही  रिपोर्ट  के  मिलने  पर  यदि  यह  पाया  जाए

 कि  विशेषाधिकार  भंग  gar  है  व  किसी  सदस्य  ने  गलत  आचरण  किया  है  तो  उस  समय  सभा  हारा  सदन

 की  गरिमा-प्रतिष्ठा  के  संरक्षण  के  लिए  कोई  भी  धज निणंय  किया  जा  सकता  इस  अवस्था  पर  संसदीय

 जांच  की  मांग  से  संसदीय  प्रणाली  age  नहीं  होने  वाली  |

 प्रो
 ०

 मधु  दण्डवत  :  इस  चर्चा  में  भाग  लेते  हुए  मुझे  बहुत  दुख  हो  रहा

 पहली  बार  सारी  संसद  की  बदनामी  हुई  हममें  से  कोई  भी  aha  हनन  नहीं  करना  चाहता  परंतु

 हम  देश  में  भ्रष्ट  प्रणाली  को  स्वच्छ  करना  चाहते  यदि  सदस्यों  के  जाली  हस्ताक्षरों  कौर  लाइसेंस  का

 मामला  उठाया  गया  है  तो  वह  केवल  नैतिक  आधार  पर  ही  नहीं  ae  इस  कारण  से  भी  है  कि  इस

 कुप्रथा  के  कारण  एक  तो  संसदीय  लोकतंत्र  को  खोखला  किया  जा  रहा  है  ute  दूसरी  यदि  यह

 प्रथा  चलती  रहे  कौर  संसदीय  जांच  न  कराई  गई  तो  इसके  गंभीर  शारीरिक  दुष्परिणाम निकल  सकते

 इसी  कारण  हम  ने  यह  मामला  उठाया

 इसमें  तकनीकी  रूप  से  केवल  यह  बात  नहीं  है  कि  हस्ताक्षर  किस  ने  परन्तु  इस  संदर्भ

 में  हमने  देश  में  चल  रही  कुप्रभावों  पर  भी  विचार  करना  है  ।

 [wr.  SPEAKER  थ  पौदा सीन  Gar  |

 यह  इस  प्रकार  का  अकेला  घोटाला  नहीं  यह  तो  ww  घोटालों  में  से  एक  श्री  मधु  लिमये

 ने  सदन  में  कुछ  मामले  उठाये  एक  मामला  पंजाब  के  एक  इंजीनियरिंग  यूनिट  का  था  जिसने  आयातित

 ऊन  पा लिस्टर  फाइबर  प्राप्त  किया
 ।

 इंसी  प्रकार  दो  लघु  उद्योगों  का  मामला  था  जिन्होंने  बहुत

 अधिक  मूल्य  के  लाइसेंस  प्राप्त  fart  एक  निर्यात  गृह  ने  बहुत  अधिक  मूल्य  के  लाइसेंस  प्राप्त  किए  at

 स्टेनलेस  इस्पात  चादरें  प्राप्त  करने  के  लिए  उनका  उपयोंग  किया  ।  एक  wa  मामले  में  एक  निर्यातक  ने

 निर्यात  बीजकों  में  अधिक  मूल्य  दिखाया  ।
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 ्  क

 Motion  re  constitution  of  Parliamentary  Committee  to
 xamine  matter  relating  to  alleged  signatures  of  21  _.......

 Bhadra  18,  1896  (Sakay

 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to
 N  inistry  of  Commerce  about  grant  of  Licences

 4  काया
 श्री  पो०  जी०  मावलंकर  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  a

 हाए  हद  oes

 नीति  के  बारे  में  उल्लेख  करते  हुए  श्री  मधु  दंडवते  ने  चार  का  उल्लेख  करते  हुए  दस्तावेजों  का

 उल्लेख  किया  है  ।  उससे  पूर्व  भी  एक  बार  श्री  ह  लिमये  ने  उन्हीं  दस्तावेजों  का  उल्लेख

 रखें  । में  चाहता  हूं  कि  are  श्री  लिमये  को  निदेश  दें  कि  वह  उन  दस्तावेजों  को  सभा-पटल
 म  368  के  श्रन्तगंत  उन  दस्तावेजों  को  सभा  में  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  क्योंकि

 सदस्
 उल्लेख कर  रहे  हैं  भ्र ौर  हमें  यह  पता  नहीं  है  कि  वे  दस्तावेज  हैं  क्या  ।

 महोदय  :  जब  तक  मे  उन्हें  देख  न  लूं  तब  तक  में  इस  पर  सहमत  नहीं  हो  सकता
 ।

 3  &
 थो ०  वण्डवते  :  विदेशों  में  हमारी  समूची  व्यवस्था  बदनाम  हो  रही  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  जैसी  एजेंसियों  को  संदेह  को  दृष्टि  से  देखते  ह्  देशों  ने  खनिज  तथा

 तु  ब्यापार  निगम  के  भ्र धि कारियों  को  अवांछनीय  व्यक्ति  घोषित  कर  दिया  दूतावास
 के  कुछ  wi

 नारियों  पर  तस्करी  का  संदेह  इस  लाइसेंस  घोटाले  के  विस्तृत  समाचार  जब  विदेशों  में

 र श  की  प्रतिष्ठा गिर  area  ।

 =
 करि

 वाद-विवाद  के  दौरान  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  कि  श्री  तुल  मोहन  राम  ने  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो

 पिन  SIegia ATT TT arate fea 7 1 F waar arEM fe a 7 WAY As aa Ut eatere a 2 fH Tee saa Wt केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  के  समझ्  यह  बात  भी  स्वीकार  को  है  कि  उन्होंने  कुछ  धनराशि क
 ट  भी  लीं

 ह  क  क

 थ  इतना ही  श्री  तुल  मोहन  राम  ने  wey  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर किये  हैं  ।  इससे

 दुष्टि  मामला  बनता  है  झतः ह द  संसदीय  समिति  द्वारा  इस  मामले  की
 लीग  कतर  जानो  जए  मे

 एक  माननीय  सदस्य  ने  ब्रिटेन  में  संसदीय  समिति  द्वारा  जांच  न  करायें  जाने  को  का  उल्लेख

 किय  wy  उन्होंने  यह  बात  नहीं  बनाई  कि  ब्रिटेन  में  जब  प्रथम  दृष्टि  में  मामला  बन  जा
 है  तो

 वहां  मंत्रियों  से  त्याग-पत्र  मांगा  नहीं  जाता  अपितु  मंत्रिगण  watt  से  त्याग-पत्र  दे  देते

 fe पतियों को  निष्पक्षता  के  बारे  में  हमें  इस  बात  का  गें  है  कि
 हज़ारों  संसदीय  समितियां  निष्पक्ष  रूप

 से

 ह
 कार्य  करती  हैं  ।

 मत  यदि  संसदीय  समिति  द्वारा  इस  मामन  को  जाद  को  मांग  ध्रत्वोकार  को  गई  तो  मैं स

 धवनी  देता  हूं  कि  उन्नीसवीं  शताब्दी  ब्रिटेन  में  प्रचलित  पुराने  उपाय  काम  में  लाये

 इतने  गंभीर  घोटाले  की  जांच  संसदीय  समिति  द्वारा  करवाने  से  इन्कार  करके  क्या  हम  संसद
 द्वारा

 वियोग  जैसे  पुराने  तरीकों  को  लागू  करेंगे  ?  बेहतर  यही  है  कि  यह  मांग  स्वीकार  कर  ली  पे  ।

 त
 सगा

 खस  सजा  सरा  दों  को  ऋतियों  जहा  के  शासकों  के  अत्यधिक
 a  x

 हैं  ।

 क  उ  श  सिखाता  से  जत  कारा  पस  तत  स  अपि  कै  aaa  सबे

 सम्मति से  स्वीकार  कर  ।
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 कि
 ्

 लाइट्स  के  देने
 क

 बारे  में  वाणिज्य  मंत्रालय
 को

 दिये  गये  झम्यावेदन  पर  ल  क 9
 1974...

 ्  थ  सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच

 के  लिए  संसदीय  समिति  गठित  करने  के  बारे  में
 +

 प्रस्ताव
 क  ल

 ae

 (4 (.. | गोपाल  :  मेरा  एक  व्यवस्था का  प्रश्न  है  ।  इस  के  लिये  च
 सर  घंटे

 य  दिया  गया  हूँ  |  हमें  इसे  कब  तक  जारी  रखना  है  ?

 ् we
 महोदय :  श्री  राम  गोपाल  इस  बात  को  श्राप  अन्य  ढंग  से  भी  पूछ  सकते  थे

 ा  ह  शब्दों  का  प्रयोग  करने  का  क्या  प्रयोजन  है  ।

 sit  एव०  के०  एल०  संगत  (qt nN  :
 अनेक  कठोर  शब्दों  भावुकतापूर्ण  उद्वेग  से  महत्वहीन

 गमला  महत्वपूर्ण नहों  बन  सकता  विरोधी  पक्ष  के  सदस्य  विषय  से  परे  हट  गए  हैं
 ।  Mo aq  दं

 at  गपामतन्दन  मिश्र  या  मेहनती  व्यक्ति  श्री  लिमये  ऐसा  एक  भी  मामला  नहीं  बता  as  जहां  fafe:  क

 पंसद  ने  किसी  आपराधिक  मामले  की  जांच  संसदीय  समिति  से  करवाई  हो  ।  श्री  श्याम नन्दन  मिश्र

 यमों  काण्ड  का  उदाहरण  fear  |  क्या  उस  मामले  में  अपराध  के  होते  का  कोई  सुझाव  न

 कु  नहीं  |  wa  वे  कहते  हैं  कि  इस  मामले  में  पड़पन्त्र  रवा  गया  है  ।  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों

 रो
 कानून  को  पोर  ध्यान  नहीं  दिय  है  ।  श्रा( रीय  लगाते हैं  ,  उन्होंने  बरते  सेन  में  कोई  प्रथम

 ट  में  साक्ष्य  नहीं  दिया  है  ।  उनका  यह  wear  विषय संगत  है  कि  20  संसद  सदस्यों  ने  कहा  है
 र

 न
 के दनत/परों  को  किया ते  जानवारों  से  बनाव  है  ।  aways  ने  फौजदारी  कानून  की  अपनी  रण

 श्रचमिज्ञता  का  परिचय  दिया  है  ।  यदि  किप  ने  f.  कसी  के  जालों  हस्ताक्षर  बना  लिये  हैं  तो  इसका fare

 को  करना है  ।

 ह  सान  लीजिये  संसदीय  समिति  गठित  भी  की  जाये  alt  ag  कह  दे  कि  mae  व्यक्ति दोषी  है

 व्यक्ति  न्यायालय  में  जाये  ak  न्यायालय  कह  दे  कि  वह  दोषी  नहीं  है  ।  तब  क्या  होगा
 ?

 क

 हम  विशेषाधिकार  समिति  में  agt  तो  करते  हैं  ।  पहले  हम  तथ्यों  का  पता  लगाने  हैं  ।
 तथ्यों  का

 गाने  के  लिये  हम  पुलिस  या  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को  सहायता  लेते  हैं  ।  दंड  प्रक्रिया  संहित

 यह  हा
 हता  है  फि  एक  बास  पाद  लुला  दह  जप  शिफा  काहा  दै  को

 उसे  न्यायालय ही  द ae

 दफ्तर  क  है  ।  न्यायालय  को  अनुमति  से  हो  उत  मुकदमें  को  वापिस  लिया  जा  सकता  ।

 श्री  वासियों  कहते  हैं  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  में  उन्हें  विश्वास  नहीं  है  ।  इती  सभा  में  aaa

 जिलाए हादी रहं
 पर  विरोधी  पक्ष  के  सदस्यों  ने  अनेक  मामलों  को  जांच  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  कराये

 की

 है  | मांग  की

 क

 दुख  की  बात  यह  है
 कि

 कोई  व्यक्ति  ग्रनभिन्नता

 poe

 ड  रद  ग

 मगर  गो द्वेष  नल  जाते  हैं  तो  मैं  नहीं  जानता  कि  मुझे  उसे  क्या  कहना  चाहिए
 |

 a  a
 oft  वाजपेयी  ने  इसे  भारत  का  वाटरगेट  बताया  है  ।  कोई  कह  रहा  था  कि  देश

 क
 र्  यह  दुकान

 है  fray  पक्ष  लोकतंत्र  को  रक्षा  करने  में  सतक  नहीं  है  ।  विरोधी  पक्ष  अपने  MTATTAT
 तप

 से

 देश  लोकतांत्रिक  संप्यायग्रों  को  प्रतिभा  नष्ट  करने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  |

 ४

 बाजपेयी  ने  एक  विचित्र  सकें  दिया  कि  इन  20  सदस्यों  ने  कह  दिया  है  कि  ये  हस्ताक्षर  उनके

 =

 इसमें  कोई न  कोई  बात  है
 ।  विमला  विक  इमाम  निक

 परिचायक  है
 कि

 यह  प्रस्ताव  बिना  किसी  पूर्वोदाहरण  के
 gt  इसे

 स्वीकार
 छियो

 जाना  चाहिए  |

 सलाह  लिए  व  बरसात  थ



 Motion  re  constitution  of  Parliamentary  Committee  to  Wp
 tn  mber  9,  1974

 examine  matter  relating  to  alleged  signatures  of  2!
 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to
 Ministry  of  Commerce  about  grant  of  Licences

 मि  क  किक  नजात

 Shri  Janeshwar  Mishra  (Allahabad)  :  The  Members  of  the  ruling  party  have  relied  or
 the  provisions  of  the  Cr.  P.C.  and  thus  they  have  tried  to  camouflage  the  corruption
 rampant  in  public  life.  I  do  not  want  to  intervene  in  the  debate  but  I  would  like  to  know
 if  any  share  of  the  Tulsiyaga  company  of  Karnataka  is  involved  in  the  Maruti  Limit
 in  006  form  or  the  other  ?  An  article  against  21  Members  and  the  Minister  of  Railway
 was  published  in  the  ‘Blitz’  in  the  month  of  March.  Now  it  is  September.
 that  none  of  the  21  Members  or  our  Minister  has  contradicted  that  sofar  ?

 How  is  it

 S2veral  Parliament  members  of  the  Congress  Party  also  wanted  to  have  a  Parliamentary  द
 probe  but  now  they  are  withdrawing  their  demand.  Can  their  bonafides  be  trusted  ?

 The  matter  should  be  investigated  honestly.

 May  I  know  why  such  charges  are  being  levelled  against  Shri  L.  N.  Mishra  o  aly
 There  are  other  Ministers,  why  such  charges  are  not  made  against  them  ?

 क

 Shri  Tulmoban  Ram  is  involved  in  Licence  scandal.  We  have  been  told  that  duri
 ,

 the  period  of  last  six  months  he  has  purchas¢d  56  acers  of  land  at  the  rate  of  5  tho
 os

 rupees  per  acre.

 Mr.  Speaker  :  The  motion  is  regarding  the  grant  of  Licence  to  Pandichery  firms,
 Chhotu  Ram  doés  not  come  in  the  picture.

 Shri  Janeshwar  Mishra  :  Shri  Tulmohan  Ram  is  prooving  a  mystery,  a  riddle  for  the
 ह

 entire  country.  We  will  have  to  ¢nquire  about  his  previous  conduct.  Jt  has  been  <aid  that
 Shri  Tu'mohan  Ram  is  running  a  school  in  the  name  of  the  father  of  Shri  L.N.  Mishra.  May,

 know  whether  L.N.  Mishra’s  father  was  a  national  leader  ora  scholar  ?  Why  this  school
 is  run  in  his  name  ?  (Interruption)

 C.B.L.‘s  probe  in  this  case  is  neither  fair  nor  justified.  Who  is  going  to  act  against
 the  wishes  of  the  Prime  Minister  ?  Nobody  can  dare  arising  against  the  wishes  of  the
 Prime  Minister.  There  is  a  conspiracy  to  destroy  all  the  papers  concerned  with  the  licence
 scandal.  As  regards  conspiracy  I  would  11६6  to  say  that  the  efforts  are  being  made  to  avoid
 discussion  on  this  subject.

 है  ह  नर
 Sir,  this  G»v2rnmtnt  have  made  licences  and  permits  to  play  an  important  ro  थ

 the  fiaanc2s  of  the  country.  Those  who  are  running  the  Government  should  prove
 f

 and  impartial  in  this  regard.
 :

 In  the  end  I  will  request  my  friends  belonging  to  Congress  Party  to  accept  dno
 tion  moved  by  Shri  Vajpayec.

 कि

 Shri  Shanker  Dev  (Bihar)  :  The  point at  issue  is  whether  the  enquiry  should  |  con-

 ्
 ucted  by  CBI  or  by  a  Comnittee  of  Parliament  members  ?

 a

 ह  ड  Stank2r  Diyal  Siagh  (Chatra)  :  Sir,  we  are  discussing  a  subject
 र

 |  the

 दि

 आ  parties  have  rendered  the  discussion  ridiculous.

 Sir,  there  are  two  significant  points  in  this  matter.  One  is,  whether  the  matter  should

 be  investigated  by  CBI  or  by  a  Committee  of  Parliament  members.  The  other  point  is

 about  the  prestige  of  the  Parliament  and  sympathy  shown  towards  Parliament  members.

 But  to  criticise  members  und?r  the  garb  of  sympathetic  feeling  is  not  human  like.  :

 Shri  Vajpayee  has  moved  a  motion  in  which  a  request  has  been  made  to  constitut
 a  Comnittee  of  11.0  members  nominated  by  the  Speaker.  Now  20  members  have  said  tha

 When  Shri  Vajpayee  does  not  agree  with  the  state their  signatures  are  forged  signatures.
 ments  of  these  truly  members,  then  what  is  the  justification  of  constituting  a  Co:

 motte sisting  of  11  members.



 लाइसेंस  के  देने  के  बारे  में  बाशी  मंत्रालय  को  दिये  गये  अभ्यावेदन  पर 18  We,  189
 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  ते  सम्बद्ध  मामले  थी  जांच  रने के

 क  लिए  संसदीय  समिति  गठित  करने  के  बारे  में  प्रस
 कन  हक  कम

 Sir,  the  opposition  members,  on  all  such  occasions,  have  always  demanded  a  CBI
 596  but  now  in  this  case  they  do  not  want  a  probe  by  CBI  This  matter  cannot  be
 ide  a  political  game

 As  regards  grantin
 he

 license  whosoever  is  found  guilty  of  violating  the  rules  ‘and

 this  cas2.
 the  procedures  should  punished.  These  twenty  members  have  got  nothing  to  do  in

 Taey  have  been  dragged  into  it  by  forging  their  signatures.  There  should  be
 a  Governnint  declarations  that  these  members  are  not  concerned  with  this  case  in  any
 way.

 3  regar 1s  deterioration  of  moral  values,  I  would  like  to  ask  as  to  who  is  attaching

 the  dignily  of  the  august  body  of  Parliament.  Opposition  parties  and  their  members  are

 ul using  filthy  words  for  this  august  body.  Is  it  a  protection  of  moral  values  and  the  dignity

 of of  the  sovereign  body.

 Let  u3  first  receive  the  report  of  CBI  probe  and  after  that  this  matter  may  be  cor

 dered

 With  the3e  words.  1  oppose  this  motion  and  request  that  the  Government  shoul  क

 nics  to  see  that  the  probe  is  completed  soon  and  the  report  is  placed  on  the  table
 क

 थो  थो०  to  मावलंकर
 में  दो  वर्षों  से  इस  सभा  का  सदस्य  चला  शा  रहा

 फ्लू  जितना  दुःख  मुझे
 हुआ  इतना  पहले  कभी  नहीं  हुआ  सतारूढ़  दस  के  सदस्यों  ने  मूल

 कोना  लीग  पिली  ग  नगी  ६

 बनकर  यह  पता  लगाना  चाहिये  कि  हम  से  व्यक्तिगत  शौर  सामूहिक  रूप  से  कहां  गलती  हुई  है  ।  ध्रौर  हम

 जनता  के  विश्वास  को  संसद  में  फिर  से  किस  प्रकार  पदा  करें  ।

 इस  वाट-विवाद  में  बहुत  से  सदस्य  भ्रनुपस्थित  हैं  ।  संसद  के  कार्यों  में  व्यस्त  होने से  भ्रमित  a

 कार्य  कौन
 हो

 सकता  प्रत्येक  सदस्य  को  वहाँ  भ्रपनीं  उपस्थित  को  प्राथमिकता  देनी

 .  आवश्यक  तो  बोलना  भी  सदन  के  नेता

 ae उठाए  जायें  उनका  उत्तर  देना  चाहिये  ari

 समूची  संसद्‌  की  बदनामी  की  गई  यह  किसी  एक  संसद  सदस्य  ग्रीवा  aa

 दल  का  चरित्र  हनन  नहीं  फिर  भो  क्या  हमें  पक्ष  प्राप्त  पूर्ण  रवैया  अपनाना  चाहिये
 ।

 हम  सभी  जनता

 _  वृष्टि  में  संदिग्ध  कया  हम  इसे
 सहन  करें  ?  क्या  संसद  के  नाम  पर  लगे  इस  धब्बे  को  ye

 agi  करना  चाहिये  मंत्रियों  सदस्यों  सभी  को  आलोचना  को  जा  रही  जो  लोग

 हमारे  कार्यों  को  हर  समय  देखते  हैं  हम  उन्हें  धोखा  नहीं  दे  सकते  ।  वे  लोग  हमारी  आलोचना क

 संसदीय  जांच  के  द्वारा  ही  wa  तक  हुई  मानहानि  को  किया  जा  सकता

 ब  क  ने को बजाय समस्या क  क  क

 हमें  तकनीकी  मसलों  तथा  दलगत  भावनाओं  के  स्तर  से  ऊंचा  नहीं  उठना  चाहिये  |

 >
 मैं  सदस्यों  ara  हस्ताक्षर  किये  जाने  के  मामले  को  नहीं  उठाना  चाहता  ।  मे  कवल  इतना

 लि

 i  लग

 AN

 निमी  पी०  एम०  एक  सदस्य का

 सदस्य का  नाम ह

 age | a

 क

 गिर

 रग  ा

 क

 व
 ~

 irene  तो बहुत से काग्रस दल  के  ग  _

 द  ग्  71.0



 थ

 क  Motion  re.  constitution  of  Parliamentary  C  ommittee  to
 Xamine  matter  relating  to  alleged  signatures  of  21  a

 adn  i

 1896  (Saka)
 तक

 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to  थ  ्
 ह

 of  Commerce  about  Grant  of  Licences
 oo

 एस०  एस
 ०

 बनर्जी  :  जव  यह  मामला  उठाया  गया  था  तब मैं
 सभा  स्त

 नहीं  मुझे  ज्ञात  gat  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  श्री  वी०  पी०  नायर  का  नाम  लिया  श्री  नाय

 दर
 नसरी
 ल
 में  चुनाव  लड़ा  था  तथा  alo  पी०  ako  ने  उसका  समर्थन  किया  1962 में  सी०  पी०

 गी  लोक  सभा  के  सदस्य  तीसरी  के  नहीं  ।  1957
 में  श्री  नायर  ने  निर्दलीय  उम्मीदवार

 के
 रूप

 प्र

 से  पार्टी  a
 से  निकाल  दिया  था

 ।  we
 कया  श्री  तुल मोहनराम  को  पार्टी  से  निकाला  जायेगा

 !

 st  पो ०  जो०  मावलंकर
 :

 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  मामले  की  जांच  करने  के  लिये
 एक

 संसदीय

 समिति  बनाई  जाये  क्योंकि  यह  सभा  की  प्रतिष्ठा  का  मामला

 भूतपूर्व  मंत्री  श्री  बी०  श्रार०  भगत  ने  यह  ah  दिया  है  कि  संसदीय  समिति  द्वारा  जांच
 fi

 र

 जानें  की  व्यवस्था  पहले  कभी  नहीं  की  किन्तु  इसका  उत्तर  यह  है  कि  पहले  कभी  ऐसा  गम्भीर  का

 हुमा  भी  कब  संसदीय  समिति  द्वारा  जांच  किये  जाने  की  आवश्यकता  इस  लिये  भी  है  कि  जनता  का
 औै ्  सभी  सरकारी  एजेंसियां हस  जांच

 में  पूरा  विश्वास  जहां  तक  सी०
 alo  भाई  की  बात

 उक्त  समिति  के  mere  कार्य  करेंगी  तथा  किसी  को  दस्तावेजों  में  फेर-बदल  करने  का  अवसर  नहीं  मिलेगा  ।
 थ  क  क

 ora  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  जो  मामला  को  प्रतिष्ठा  से  संबंधित  है

 बहुमत  की  प्रतिष्ठा  या  सरकार  को  प्रतिष्ठा  का  विषय  नहीं  बनाया  जाना  ara  है  सरकार

 सम्बन्ध  में  विचार  करेगी ।  ्

 गृह  मंत्रो
 उमाशंकर  :  इस  सम्बन्ध  में  दिये  गये  विभिन्न  तकों  का  उत्तर  देने  से  पूर्व

 मैं  को  मावलंकर  द्वारा  कहीं  गई  इन  बातों  का  खण्डन  करना  चाहूंगा  कि  जिन  सदस्यों  ने  हस्ताक्षरों 4 के

 बारे  में  इन्कार  किया  है  उन  पर  ४४  हैं  तथा  यह  कि  सम्पूर्ण  सभा  की  प्रतिष्ठा  पर  भाई
 ।

 हि

 मेरा  अनुरोध  है  कि  माननीय  सदस्य  को  ऐसे  निराधार  आरोप  नहीं  लगाने  माननीय  सदस्य
 र
 दा

 आलोचना  ही  करते  हैं  जिससे  वातावरण  का  बिगड़ना  स्वाभाविक  उन्होंने  सिक्योरिटी  गार्ड

 कथन  पर  विश्वास  किया  है  किन्तु  वह  उसको  भी  समझ  नहीं  पाथे  ।

 व |  Now  [  would  Tike  to  reply  the  various  points  raised  by  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee.

 जि
 ave  to  complain  against  Shri  Vajpayee  for  his  raising  certain  points  without  giving  a
 rtice  10  US.  He  has  meationed  the  names  of  the  members  but  he  did  not  give  any  00
 that  rezard  to  us.  Thus  he  has  violated  the  procedure  1811  down  by  the  House.  (/
 ions).

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Sir,  I  have  written  a  letter  to  you  secking  permission  to
 द ove  amendments  because  of  the  fact  that  1  have  got  certain  new  facts  yesterday.  (Inter-

 कि थि
 द  द  ruptions)

 Sbri  Uma  Shankar  Dixit  :  Shri  Vajpayee  and  some  other  hon.  Members  also  have
 mentioned  the  name  of  Shri  Mudgal.  The  Mudgal  case  and  the  present  case  are  not  simi-
 lar  in  any  way.  In  the  meeting  of  Bombay  Bullion  Association,  it  was  formally  decided  to
 send  Shri  Mudgal  to  the  Parliament  to  represent  their  case.  For  that  purpose,  he  was  given
 a  certain  amount  in  the  form  of  remuneration.  This  information  was  also  conveyed  to

 Panditji  by  the  representative  of  the  Government.  Panditji  did  not  consider  it  proper  tc
 la decide  that  matter  at  his  level  and,  therefore,  entrusted  the  matter  to  the  Committee.

 that  case,  however,  Shri  Mudgal  had  to  resign  from  the  Membership.  Thus.  the  present
 case  is  quite  different  from  the  case  of  Shri  Mudgal.

 द



 क
 ्

 9  1  लाइसेंस  के  देने  के  धरे  में  वाणिज्य  मंत्रालय  को  दिये  गथे  भ्र भ्या वेदन  पर  लोक
 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  मे  ४

 लिए  संसदीय  समिति  गठित  करने  के  बारे  में
 करताव

 व्  An  hon.  Member  has  referred  the  case  of  Mr.  Profumo.  He  had  to  resign  only  be-

 cau  ise  of  the  fact  that  he  misguided  the  House.  He  told  a  lie  in  the  House.  (Interruptions).
 But  there is  no  similarity  between  that  case  and in  the  present  case  here.  So  far  as  the  Water-

 gate
 case  is  concerned.  1  don’t  find  any  similarity  between  the  facts  of  that  cdse  and  those  _ f  this  case  In  that  case,  efforts  were  made  to  suppress  the  facts.

 जहां  तक  इस  मामले  का  सम्बन्ध  समाचारपत्र  में  यह  समाचार  प्रकाशित  इश्रा  था  fa

 लगभग  24  संसद  सदस्यों  ने  लाइसेंस  सम्बन्धी  घोटाला  किया  ।  इस  समाचार  की  दौर  सम्बद्ध  मंत्री  का  ध्यान

 पतिता  तरी  Ta  चंद  अतर  fast

 ए  व  ह

 दाह  गाइ  कायद  की
 केन्द्रीय  जांच

 को
 इस

 मामले  की  जांच
 किय

 जाने  को  अनुमति  दे  गई  जिसके  लिये  wert  महोदय  की  भी

 oh
 at  स  का

 ्  श्री  श्याम  नन्दन  मिश्र  :  क्या  श्राप इस  वात  को  पुष्टि कर  रहे  हैं  कि  WERAGS

 को झनुम्ति वे  ee
 oe

 hal

 थी  उमाशंकर  दोषित  :  क्या  माननीय  सदस्य  समाचारपत्न के  प्रतिनिधि
 हैं

 ?

 :

 अध्यक्ष  महोदय :  श्री  मिश्र  टोक  कहते  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  मेरी  ऋतुमति  कब  मांगी  गई

 i  ती  saree  शोधित
 लोक  सभा  सचिवालय  को  सूचना  दी  गई  थी  ।

 a  sale  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  मैंने  गत  सप्ताह  यह  मामला  उठाया  था

 सम
 नथा  आपने

 स्पष्ट
 बच्चो  में

 कहा
 था  कि  मुझ  हे  कोई  sa  नहीं  लो  मंतो  महोदय

 को  घोखा

 zx a
 रहे

 थकी

 ः
 को  उमाशंकर  दीक्षित  :  मुझे  ऐसा  ही  याद  यदि  मैंने

 dea
 ति  फे  fait

 उ

 q मेरे  सहयोगी  इस  स्थिति  को  स्पष्ट

 ae Z| . 7 Oy  डो ०  पी०  चट्टोपाध्याय  :  दिनांक  1974  को  लोक  सभा  सचिवालय  को  एक  त्र

 )

 ज्योति मंथ  बसु  :  महोदय |  महोदय  आपको  धोखा धोखा  दे  रहे
 इस

 पत्र  में  प्रा पका  नाम

 वहा  vl  नलिखित  )
 ह

 व  क
 _  झ्ाध्यक्ष  महोदय  :  इस  पत  में  अध्यक्ष  का  उल्लेख  कहां

 क
 थ्  गई ।  यह  बहूत  गलत

 स्क

 ee बात

 ह  ज्योतिर्मय  बसु
 :

 मंत्री  meter  ने  जो  पत्न  पढ़ा  है  बह  श्री
 पी०  Ho

 पटनायक  को  लिखा  गया
 था  ०  |  स  आपका  कया  सम्बन्ध  है  ?

 tt  उमाशंकर  afer
 :  मैं  यह  बता  रहा रहा

 था
 कि  पूछताछ  के  दौरान  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने

 यह
 निष्कर्ष

 निक  1  20  सद

 कायों  का  हलाक

 Ml Be} fra

 ht  हे  इकार  करना  सच  है

 ।  उन

 माननीय  मदों नन  फल  में  एक  एक  करके  यह  वक्तव्य  भी  दिया  कि  उनका  हस्ताक्षर  सम्बन्धी  मामले  से  कोई  सम्बन्ध

 इस  स्थिति  में  सम्बध  dae  सदस्यों  पर  कोई  आशंका  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।

 जहां  तक  सदस्य  का  सम्बन्ध  वास्तव  में  हरनेक  सदस्य  पतों  को  1  पढ़ें

 उन  पर  हस्ताक्षर क  कई  बार  श्ल्पसूचना  wife  पर  कई  सदस्य  के  कहने  र  बिना  देखे

 ्
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 Motion  re.  constitution  of  ए  arliamentary  Committee  to  September  9,  1974
 examine  matter  relating  to  alleged  signatures  of  21
 Members  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to

 _  Ministry
 of  Commerce  about  Grant  of  Licences.

 क

 कार  कार  कती  दि  सभी  पत्तों  शर  दस्तावेजों  को  पक  सर्वो  क  fora  संभव  भी  नहीं  हमारे

 पास  व्यक्ति  me  हैं  तथा  हम  कभी  उनसे  यह  नहीं  कह  पाते  कि  श्राप  हमारे  सामने
 अपने  हस्ताक्षर

 करिये
 ।

 क

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  बह  प्रशंसनीय  कार्य  है  कि  उन्होंने  थोड़ी  अवधि  में  भी  यह  पता  लगा  लिया

 |  कि  कौन  से  व्यक्ति  दोषी  नहीं  पांडिचेरी  की  एक  इप्पोरटस  एसोसियेशन  है  जिसके  सचिव  श्री  पिले
 लाइसेंस  लेने  के  लिये  यहां  जाये

 कक
 +

 4 ms बाई  में  दा  में  सी  तिस  रनों  करके  केन्द्रीय जाच  सद्  के  सास  का

 maria  रजिस्टर  करने  की  अनुमति  मांगी
 हब  के

 क
 श्री  वाजपेयी  जो  ने  कहा  था  कि  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  एक  सरकारी  एजेन्सी  व

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra  :  The  Parliament  is  not  Governmental
 Agency)

 Shri  Uma  Shankar  Dixit  :  But  the  Parliament  does  not  go  for  investigatic  The
 arliament  has  unlimited  powers,  but  it  cannot  undertake  search  or  seize  anyt

 They  have  raised  the  Watergate  issue  but  that  has  no  similarity  with  it.

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  सरकारी  विभाग  नहीं  ष्  ये  संसद  द्वारा  पारित  कानन  ara  निर्मित

 ्
 +

 यदि  ag  एजेंसी  पर्याप्त  नहीं  है  तो  हमारे  पास  एक  ar  एजेंसी  Bure 1)

 Shri  Shyamnandan  has  said  that  there  is  a  need  to  establish  a  special  age
 iat  does  not  seem  to  be  a  practical  proposition.  In  all  our  activities  politics  ha  me  in.
 his  question  doet  not  pertain  to  majority  and  minority.  |  ८4

 हम  ऐसा  कोई  उदाहरण पेश  नहीं  करेंगे  जिसके  लिये  हमें  जीवन  भर  पछताना  मैं  art

 क
 से

 इस  मामले  पर  ठंडे  दिमाग  से  सोचने  का  आग्रह  करता  gi  यदि  श्राप  हमें  नीचा  दिखाना  चाहते हैं
 तो  राजनीति  के  हथियार  से  कार्य  ले  ।  अ

 क

 थो  शयाम नन्दन  संसद  सदस्यों  के  कदाचारों  को  जांच  कौन  str
 ?  ह

 ा  र  सर  जित  यी  दि  ल  अर  गर  सभा  सी  सार  है

 rat  केवल  इतना  ति हैं  fH  यदि  कोई  dae  सदस्य  सभा  में  कोई  भेद  प्रकट  करता  है  तो  उसको  जांच

 बाहा  एजेन्सी  नहीं  कर  सकती  ।  जब  तक  तुल मोहनराम  की  जांच  नहीं  हो  जाती
 मैं  जान

 कारी  नहीं  दे  सकता  ।  उसके  धारा  बतायें  गये  नामों  को  जांच  की  जानी

 wit  wa  लिमये
 :

 क्या  उन्होंने  किसी  wer  समद  सदस्य  का  नाम
 बताया

 श्री  उमाशंकर बोधित  :  नहीं

 भो ०  सध  दण्डवत  क्या  उन्होंने  हप्सी  लेने  की  बात  स्वीकार  कर  ली

 et  उमाशंकर  दीक्षित
 :

 यदि  seit  यह  बात  कही  होती  तो  मैं  श्राज  ही  निर्णय  लेने
 ता  writ

 मामला  ऐसी  स्थिति  में  है  कि  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  कौन  व्यक्ति  दोषी  मेरे  कहने  का  आशय

 यह  नहीं  है  कि  मामला  संसद  में  नहीं  भाना  चाहिये  मैं  आश्वासन  देता  हूं  कि  जांच

 हम  मामले  को  तुरन्त  संसद  में  श्रतएव  मेरा  श्राचह  है  कि  इस  पर
 न  या  जायें  ।
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 द

 थि

 लाइसेंस  के  देने  के  बारे  में  वाणिज्य  मंत्रालय  वो  दिये  गये  अभ्यावेदन  पर  लोक 18  1896  है
 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  wag  मामले

 को
 जांच  करने  के

 a  लिए  संसदीय  afafa  गठित

 बर्न

 वे  ay  में  प्रस्ताव

 ्

 बाऊ  दंडवते  :  aa  हो  तक  विरोधी  पक्ष  कहते  यदि  सभा  की  यह  राय  —- oo a fe me

 at
 सभा

 की
 समिति  को  सौंपे  जाने  के  योग्य  नहीं

 तो
 श्री  वाजपेयी  जी  के  संकल्प  को

 प्र स्वीकार

 दि  ये  |
 ह

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  In  this  discussion  the  Ministers  have  participated  be-
 half  of  the  Government.  Various  other  members  have  participated  but  still  various  que
 tions  have  remained  to  be  unanswered.

 Shri  Uma  Shankar  Dixit  :  They  have  said  about  an  officer  that  goods  worth  1  crore
 was  purchased  which  is  lying  idle.  On  enquiry  by  C.B.I.  it  has  been  found  to  be  wrong.

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  What  Prof.  Chattopadhyaya  said  does  not  give  answer
 to  this  question  that  why  the  firms  were  denied  licences  for  the  last  18  years  ?  He  has  said
 that  these  firms  were  granted  licences  ex-gracia.  What  was  the  basis  of  Prof.  Chattopa:.
 dhyaya’s  settlement  ?  He  has  admitted  that  prior  to  the  present  application  3  other  appli
 cations  were  received,  one  of  them  was  also  from  Shri  Tulmohan  Roy.  All  these  were  ,

 rejected.  The  particular  application  was  signed  by  21M.  Ps.  headed  by  the  same  Shri  Tul-
 mohan  Roy.  Did  not  it  arise  any  doubt  ?  Does  the  Foreign  Trade  Ministry  acts  in  this
 manner?

 क  The  work  of  C.B.I.  is  directly  run.

 _  Ministry  ?
 Does  it  give  a  progress  report  to  the

 concemed

 Wy

 the  same  thing  does  not  apply  to  Shri  Tulmohan  Roy’s
 ८85९? ज

 थ
 |  Shri  Uma  Shankar  Dixit  :  The  matter  of  crime  is  involved  ?

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  Crime  and  in  the  status  of  Member  of  Pa है  ment,  a  line
 be  drawn  among  them.  A  Parliamentary  Committee  can  consider  t  ||  ms OF  an

 vf.  If  crime  is  involved  this  can  be  examined  later.

 =
 |  If  it  is  established  a  Parliamentary  Committee  may  be  formed.  The

 >  who  should  investigate  the  matter?

 ्

 as

 थ  Shri  Uma  Shankar  Dixit  :  He  had  stated  in  the  House,  that  is  why  it  ca  cpp  1  the
 House.  In  this  particular  case,  nothing  has  been  said  in  the  House,  therefore  it  can  not  come
 up  m  the  House.  द

 Shri  Shyam  Nandan  Mishra  (Begusarai)  :  They  had  defended  themselves  in  the

 ,  Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  (Gwalior)  :  Shri  Tul  Mohan  Ram  had  himself  admit
 in  he  House  that  he  had  signed  the  memorandum.  Was  he  not  asked  as  to  who  ha  put
 tw  enty  signatures?  All  the  twenty  members  have  denied  to  have  signed  the  men  ran  -

 aum.

 क

 ot  निकालकर  :  यह  तो  झप  खुद  ही  कह
 रहे  हैं  कि  उनके  दस्तखत  सबसे  ऊपर =

 Shri  Atal  Vajpayee
 thod  of  enquiry by ‘CBI

 छड़ी  :  Was  he  not  asked  about  other  signatures
 ?  This  is  me-
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 Bhadra
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 1696  (Saks

 embers  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to

 finistry  of  Commerce  about  Grant  of  Licences  थ

 ण  «ा

 Shri  Madhu  ——  (Ranks)  :  What  did  Shri  Tul  Mohan  tam  say  about  other
 sig- natures  ?

 Shri  Uma  Shankar  Dixit  :  He  said  that  he  did  not  know

 ate

 t  them

 Shri  Atal  Bihari  Vaipayee :  Was  he  asked  about  accepting  Mere

 morandum  and  geting  the  Jicence  sanctioned

 ees

 the
 nc.

 Stri  Uma  Snankar  Dixit:  We  have  not  received  any  such  report.  | ्

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  What  sort  of  enquiry  is  it  ?

 शी  उमाशंकर  आरोप  लगाये  गये  हैं  ।  उनसे  पूछा  नहीं  गया  है  उन्होंने  स्वीकार  किया है  ।

 ...  ्रो  श्याम नन्दन विश्व  मेरा  व्यवस्था  का  प्रश्न  श्री  ज्योतिमयं  बसु  ने  ‘fi
 '

 में  प्रकाशित

 qt  समाचार  की  ध्यान  दिलाया  जिसमें  यह  गम्भीर  प्रत्यारोप  लगाया  गया  ह  माननीय  सदस्य

 ने  1,50,000  रु०  रिश्वत  att  माननीय  मंत्री  महोदय  हर  बात  की  उपेक्षा  कर  रहे

 उमा  शंकर  दीक्षित  :  arta  तो  ae  भो

 थी  श्याम नन्दन मिश्र  :  आपने  इस  बारे  में  क्या  किया
 ?

 द

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  From  the  speech  of  the  Home  Minister,  it
 become

 quite  clear  that  Shri  Tul  Mohan  Ram  is  also  being  shielded .  terruptions)
 od  ut fhen  a  matter  is  to  be  kept  hanging,  it  is  referred  to  C.B.I.  F.i.R.  has  be

 vainst  whom ?
 =

 at  एच ०  कार
 ०

 गोखले  :  में  पहले ही  कह  चुका  हूं  कि  लोगों  का  पता  नहीं  लगाया  जा  स  का

 मामला at  होने  के  जांच  पड़ताल  शुरू  हो  गई  है  जांच  पड़ताल  के  दौरान  उनका  पत
 W at at

 लगाया  जाना  है  |

 क

 Shri  Atal  Bihari  Vajpayee  :  What  does  Prinia  Facie  mean  ?  Against  wh  at  is
 amed  ?  (Interruptions).  Such  replies  do  not  enhance  the  prestige  of  Govern

 =

 |  ह  It

 थ
 also  doubtful  whether  Government  is  really  serious  to  punish  the  guilty.

 -  C.B.I.  is  not  Central  Bureau  of  Investigation,  but  it  is  Committed  Bure

 gation
 C.B.I.  has  always  exonerated  those  involved  in  political  corrupti

 ma

 et  श्याम नन् वन मिथ  इसको  कौन  जांच  करेगा
 ?

 शो  उसा  शकर  दलित  जब  जांच  पड़ताल  पुरी  हो  तब  ये  प्रश्न उठेंगे

 थो  श्याम नन्दन fas  ये  सब  साथ  साथ  होने  चाहियें  ।

 1015" Shri  Atal  Bihari  Vajpayee :  The  statements  of  the  Home  Minister  and  the  La
 fore ter  are  contradictory.  The  hon.  Home  Minister  says  that  the  matter  may  conie |

 arliament,  when  C.B.I.  enquiry  is  over,  whereas  the  Law  Minister  say  that in  his ६  w  these
 atters  could  be  looked  into  only  by  a  Court  of  Law.

 थी  इच ०  सवार  गोखले :  कृपया  मेरे  द्वारा  बाद  में  व्यक्त  किये  गये  विचारों  पर  भी  यान  दीजिये  |

 ही  sat  का  काम  पूरा  हो  जाने  के  बाद  सदन  को  विश्वास  में  लिया  जायेगा  ।
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 नवें  के  देने ंके  वारे  में  शिष्य  मंत्रालय  को  दियें  गये  अभ्यावेदन पर  लोक
 सभा के  21  सदस्यों  के  कथित  हस्ताक्षरों  से  सम्बद्ध  मामले  की  जांच  करने  के

 लिए  संसदीय  समिति  गठित  करने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 ना  lO

 Shri  Atal  Bihari  तकने  What  would  be  considered  by  the  House,  when  would  the

 ी  matter  goto  the  court  ?  The  matter  which is  being  considered  by  (:.  8.1,  could  be  referred
 द  to  a  Court.  I  am  sorry  to  say  that  the  members  of  the  ruling  party  are  seeing  the  whole

 द  world  with  coloured  ८४९५.  They  are  now  referring  to  corruption  in  Municipal  Corporation,
 Delhi.  If  Congress  members  demand  the  appointment  of  a  Committee  to  enquire  into  cases

 I  am  sorry  to  say  that  C.B.I ef  Corruption  therc,  we  would  Certainly  support  them
 C.B.I.  tock  undue  time  in  contra- is  responsible  for  the  death  of  Shri  Balraj  Khanna

 aicuon  | ह  TEports  OF  B.1.  raid  published  in  certain  papers

 This  licence  scandal  is  the  glaring  example  of  collusion  of  corrupt  politicians,  dis-
 honest  industrialists,  traders  and  corrupt  bureaucrats.  Whatever  probe  was  taking  place
 would  be  prejudiced  by  the  statement  of  the  Home  Minister  Shri  Tul  Mohan  Ram’s  ad-
 mission  of  his  signature  on  the  memorandum  amounts  prima  facie  to  an  admission  of
 his  guilt  and  therefore,  pending  the  completion  of  the  probe,  Shri  Tulmohan  Ram  be

 suspended  from  the  service  of  the  House.  But  the  majority  party  does  not  want  to  take  any
 action  against  him.  Who  has  been  shielding  him  ?  If  the  Congress  Members  do  not  think
 it  a  party  matter  they  should  accept  the  demand  for  a  Parliamentary  probe  Can  we
 not  consider  the  matters  of  Corruption  above  party  politics?  If  it  is  not  so,  there  is  no
 future  of  democracy  in  the  country  wou!d  request  that  my  amendment  alongwith  the
 resolution  be  accepted,  otherwise  1  would  press  for  division  You  can  defeat  the  resolu-
 tion,  but  you  can  not  misguide  560  millions  of  people  in  the  country

 महोदय  द्वारा  संबोधन  1  8  मतदान  के  लिए  वे  गये  तथा  श्रस्वोकृत ह

 The  amendment  Nos.  1  and  8  were  put  and  negatived

 महोदय  हारा  संशोधन  २६.१  2  ait  9  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  हुए ।

 ite
 nendment  Nos,  2,  3  and  9  were  put  and  negatived

 अध्यक्ष

 हास  ear  गॉग

 4  मतदान  के

 oe चोक
 सभा  में  मत

 मान द्वि
 The Lok  Sabha  divided

 we  में  fara  में

 Ayes  Noes
 re

 34
 द  175

 wert  wetted  हुर  ।

 The  motion  was  negatived

 mere  महोदय  हिंसा  संशोधन
 wo  5

 मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  श्रेणीकृत  gar
 The  amendment  No.  5  was  put  and  negatived.

 श्रध्यक्ष महोदय द्वारा  re  कि  सिए  रा  साया
 The  amendment  No.  6  was  put  and  negatived

 संकोचन
 स०

 सभा
 को

 wyatt  से  वापस  से  लिया  ca
 अ

 Amendment  No.  7  was  by  leave,  withdrawn.

 यक्ष  महोदय  संशोधन  ०  10  मतदान के  रखा  गया  श्रस्वोकत gars

 Amendment
 No.  10  was  put  and  क

 थ  ठा



 ह

 .  जर  fotion  re  constitution  of  Parliamentary  Committee to  September  9,  1974
 camine  matter  relating  to  alleged  aignatures  of  21  _
 ic  10:15  of  Lok  Sabha  on  a  Representation  to

 Aimistry  of  Commerce  about  Grant  of  Licences

 ह

 हारा  संशोधन  स०  11  से

 डकसन  ेसमररटगदंअ

 हए  ।

 Amendment  Nos.  11  to  13  were  put  and  negatived.

 we  महोदय  द्वारा  संशोधन  14  तवाम  के  Neer  गया  जिया

 on

 पूरक Amendment  No.  14  was  put  and  negatived.

 महोदय  द्वारा  संशोधन  व ०  16  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  श्रस्वोक
 Amendment  No.  16  was  put  and  negatived.

 he

 महोदय  हारा  संशोधन  wo  15
 से  सिए  can  courier

 |

 Amendment  No.  15  was  put  and  negatived.

 wer  महोदय  :  यह  है

 यह  सभा  संकल्प  करती  है  कि  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  उदेश्य  से  कि  संसद  स

 सार्वजनिक  जीवन  में  प्रा चरण  का  उच्च  स्तर  बनाये  भ्रध्यक्ष  द्वारा  नाम निर्दिष्ट  11  =

 Nl  i  ly

 cel  nb  ga  hy
 al

 मंत्रालय  को  दिये  गये  मंत्री  द्वारा  fea  गये  इस  रहस्योद्घाटन कि  उन्

 festa  हस्ताक्षर  जाली  हैं  घौर  प्रश् या वेदन  में  उल्लिखित  फर्म
 क च्चा का ॥ चार | अ ् हग ह को वास्तव

 किये
 गये

 लाइसेंसों  से  सम्बद्ध  समूचे  मामले  की  जांच  करें  दौर  इस  बारे  में  श्र
 ह  peat

 for
 य

 |

 लोक  सभा  में  मत  विभाजन  gm

 The  Lok  Sabha  Divided

 पल में  वापस  में

 Ayes  Noes

 34  179

 gar

 a

 motion  was  ne egatived. द

 :  इस  प्रस्ताव  के  बाद  नगर  कोई  व्यतीत  |  हस्ताक्षरों  का  मिलान करने  के  लिये

 अनुराध
 an

 tn at  प  trees  लिली  मे  लचर

 कोई  भ्र  a  नहीं  होनी  चाहिय े।

 सभी  सदस्यों  को  धन्यवाद  देता  gi  यह  सत्र  काफी  स्मरणीय  रहा

 तत्पश्चात  लोक  सभा  निश्चित  काल  के  लिए

 The  1.  ok  Sabha  then
 sdljourned

 sine  die. ी

 ड  ्

 78

 LSS/74—Sec  D/S—10-12-74—490


